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 श्री  पन्नालाल

 श्री  अ्नन्तराव fe  श्री  के०
 )

 श्री  ई०  ato  fag  बालकृष्ण  श्री  टी०

 श्री  एस०  वी०  श्री  के ०

 श्री  कृष्ण  राव  )
 श्री  नरेन्द्र  सिंह  (  अल्मोड़ा )

 )

 श्री  टी०  Uo  वीरेन्द्र  सिह  श्री

 श्री  ato  ए०  बूटा  fag,  श्री

 श्री  चिन्तामणि
 श्री  औंकार  लाल

 प्रो०  नारायण  चन्द
 श्री  सत्य  चरण

 ब्रज राज  सिंह  श्री  ) को  रसिक लाल

 श्री  पी०  पैट
 ब्रह्मानन्द  को  स्वामी  कपूर

 श्री  कार  बालकृष्ण
 प्रिया 1!  an छह  च्  ह

 श्री  रतनलाल

 श्री  एम०  एम०  )  ह

 श्री  एस०  एल०  श्री  एच०  क े०  एल०  दल्ली

 श्री  परि पुर्णा नन्द  गढ़वाल  हो  बी०  अनार

 श्री  धन शाह  श्री  एस०  पी०

 (=)
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 श्री  जगदीश  श्री  मुरासोली  दक्षिण )

 भट्टाचार्य  ,  श्री  दिनेश  श्री

 श्री  चपलेन्डु  श्री  के०

 भंवर  श्री  श्री  के ०  डी०

 श्री  विशेश्वर  नाथ  श्री  बाण

 तनकप्पन  श्रीमती  श्री  to

 श्री  रघुनन्दन  लाल  श्री  पी०  जी०

 श्री  एम०  )
 श्री  नाथूराम

 श्री  जनेश्वर श्री  जी०

 श्री  भान  सिंह  श्री  जी०  एस०  )

 को  जगन्नाथ  (  मधुबनी  )

 श्री  विभूति

 श्री  श्याम नन्दन

 श्री  एस०  एन०

 श्री  मुख्तियार  सिंह  श्री  एच०  एन०  उत्तर

 श्री  जगदीश  नारायण
 श्री  सरोज

 श्री  यमुना  प्रसाद
 श्री  समर

 श्री
 श्री  बी०  एस०

 श्री  के०  एम०
 श्री  एम०

 श्री  भगतराम
 श्री  प्रियरंजन  दास

 श्री  के०
 श्री  एस०  ए०

 श्री  इन्द्रजीत
 श्री  योगेश चन्द्र

 )
 श्री  सुरेन्द्र  )  डा०  जी०  एस०

 श्री  वाई०  एस०  डा०  जीवराज

 at  विक्रम  श्री  पी०  एम०

 श्री  श्याम  सुन्दर  डा०  महिपतराय

 महाराज  श्री  श्री  विजय  )

 डा०  सरोजिनी  श्री  पीलू

 श्री  भोला  श्री  श्रीकिशन

 को  कुमार  मोहन  श्री  )

 श्री  a पाश WHS
 रगढ  )  मोहम्मद  श्री  एम०

 श्री  के०  मोहम्मद  श्री

 (=)



 a —  सदस्यों
 की

 वंशानुक्रम  सुची

 मोहम्मद  श्री  राजशेखर  प्रसाद  fag,  श्री

 मोहम्मद  श्री  )  राम  सुरत  श्री
 )

 श्री  एफ०  एच०  चौधरी  )

 श्री  ato  पी०  राम  श्री  गंज )

 य
 श्री  कुलमोहन  ) /

 श्री  एस०  के०
 श्री  करन  सिंह  )

 श्री  विश्वनाथ  ) श्री  चन्द्रजीत  र

 श्री  डी०  पी०
 डा०  सरदीश

 श्रीमती  माया  ) श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद

 श्री  नागेन्द्र  प्रसाद  )
 श्रीमती  सहोदराबाई

 गोमती  बी०  Vo श्री  राजेन्द्र  प्रसाद

 श्री  नागेश्वर  ) श्री

 श्री  शिवशंकर  प्रसाद
 श्री  एम०  सत्यनारायण

 डा०  के०  एल०
 z

 श्री  के०
 श्री  के०  नारायण  )

 श्री  जगन्नाथ
 सिंह  श्री

 )
 श्री  पट्टाभिराम

 राजा मुन् दी
 ) श्री  व्यालार  )  a

 श्री  भोला  श्री  पी  ०
 श्रंकिनीडु  प्रसाद

 राज  श्री  श्री  लें  रामेश्वर

 राजदेव  fag,  श्री  श्री  राजगोपाल  )

 श्री  एम०  ZYo  डा०  बी ०  के०  करार  वरदराज

 श्री  एम०  एस०  सजीवी श्री  पी०  बी०  जी०  )

 श्री  उम्मेद  fag
 डा०  गोविन्द दास

 राधाकृष्णन्‌  श्री  एस०  रुद्र  प्रताप  faa,  श्री  )

 श्री  वाई०  ईश्वर श्री

 रामजी  श्री  श्री  एम०  रामगोपाल

 राम  श्री  श्री  Fo  रामकृष्ण  )

 रेड्डी  श्री  के  कोदंडा  रामी रामदेव
 श्री  )

 राम  श्री  )
 श्री  पी०  गंगा  )

 राम  श्री  श्री  पी०  एंथनी

 राम  fag  श्री  श्री  पी०  नरसिंहा

 राम  श्री  श्री  पी०  बाय पा
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 श्री  पी०  ato

 श्री  बी०  एन०

 रेड्डी  श्री  सिदराम  शंकर  श्री

 श्रीमती  सुशीला  श्री  बी०

 शंकर  दयाल

 ल  शफ़कत  श्री

 श्री  ए०

 श्री  के०  शम्भूनाथ  श्री

 श्रीमती  gto  )  श्री  एस०  ए०

 लक्ष्मीना  श्री  एम  ०  अर ०  )  श्री  ए०  पी०

 श्री  Zto  एस०  श्री  नवलकिशोर  )

 लम्बोदर  श्री  श्री  माधोराम

 भाई  श्री  श्री  राम  नारायण  )

 श्री  निहार  श्री  राम  रत्न

 श्री  मत  डा०  शंकर  दयाल

 लुत्फ़  श्री  डा०  हरि  प्रसाद

 शशि  श्री

 श्री  महा दीपक  सिंह  )

 श्री  राजाराम  )

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  श्री  रामावतार

 श्री  कुल चन्द  at  विश्व नारायण

 श्री  बालगोविन्द
 )  श्री  शिवकुमार

 ह
 श्री  sem  बिहारी  श्री  शिवपूजन  )

 श्री  रामचन्द्र
 शाहनवाज  श्री

 विजयपाल  श्री  ्  श्री  श्रण्णासाहिब  पी०

 श्री  अमरनाथ  श्री  पी०  कार
 )

 श्री  जी०
 )  शिवनाथ  श्री  )

 वीरभद्र  श्री  )  श्री  एन०

 श्री  के०  श्री  बी०  कार

 श्री  जी०  श्री  विद्याचरण

 श्री  पी० न  श्री  के०  के०

 श्री  )  शेर  fag,  प्रोਂ

 (a)



 सदस्यों
 की  व्णनुकम

 सूची

 श्री  चन्द  सिद्धेश्वर  प्रो०

 श्री  एम०  एस०  श्री  माधवराव

 श्रीमतीਂ  बी०  कार  ) ही
 स

 श्री  एम०

 संकटा  डा०
 रिख  )  सुन्दर  श्री

 संत बख्श  fag,  श्री  सुब्रत  श्री  सी०

 श्री  पी०  एम०  मिनिकाय  श्री
 )

 तथा  श्रमी नदी वी  द्वीपसमूह  सुरेन्द्रपाल  श्री  )

 प्रो ०  एस०  एल०  श्री  Fo

 श्री  श्री  इराज्मुद

 श्रीਂ  देवेन्द्र  श्री
 )

 श्री  बी०  )  श्री  इब्राहीम  सुलेमान  )

 श्री  इसहाक  श्री  ait

 श्री  शीत  कुमार  श्री  ए०  Ho  उत्तर  पश्चिम )

 श्री  डा०  रोनेन

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  )  श्री  रोबिन

 श्री  वसन्त  श्री  मुल्की राज

 श्री  एस०  सी०  सरदार  स्वर्ण  सिह

 श्री  ए०  पी०  ट्रिपल यम )  श्री  एस०  डो०

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  श्री  सोम  चन्द

 श्री  शंकर राव  श्री  प्रयोग  सिंह

 श्याम  श्रीमती  श्री  eto

 श्री  asta  कुमार  श्री  सी०  एम०  मुवत्तु

 श्री  गदाधर  स्वर  fag,  श्री

 श्री  सी०  एम०  श्री  कार  ato

 श्री  श्री  सिंद्धरामेश्वर  )

 श्री  कार  क०  श्री  जी०  जी०

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण
 )

 श्री  डी०  एन०
 ह

 fag,  श्री  नवल  किशोर

 श्री  सुबोध श्री  विश्वनाथ  प्रताप

 श्री  एस०  एम ०
 श्री  के०
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 हरि किशोर  श्री  श्री  कृष्ण चन्द  )

 हरि  faa,  श्री  श्री  एम०  एम०

 श्री  मनोरंजन  श्री  नुरुल

 श्री  माधुर्य  श्री  एन०  ई०



 सभा  के
 प्र  शिकारी

 लोक  सभा

 न्यू

 श्री  बी०  ग्राम  भगत

 उपाध्यक्ष

 श्री  जी०  जी०  स्वयं

 सभापति  ता  लिका

 श्री  भागवत  झा  आजाद

 श्री  इसहाक  सम्भालो

 श्री  वसंत  साठे

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन

 श्री  जी०  विश्वनाथन

 महासचिव

 श्री  श्यामलाल  शरीर



 मंत्रिमंडल
 के  राज्यमंत्रियों  तथा  उप मंत्रियों  सूची

 एट  ee

 भारत  सरकार

 संब्रोमंडन  क  सदस्य

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स

 मंत्री  are  ग्रन्तरिक्ष  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 विदेश  मंत्री  श्री  यशवंतराव

 कृषि  att  सिंचाई  मंत्री  श्री  जगजोवन राम

 रेल  मंत्री  श्री  कमलापति  ब्रितानी

 रक्षा  मंत्री  श्री बंसी  लाल

 हन  भ्रौर  परिवहन मंत्री  To  जो ०  एस०  ढिल्लों

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  श्री  एच०  शिकार  गोखले

 मंत्री  शनी  ase  डी०  मालवीय
 क

 श्री  ठी०  To  पाई उद्योग  ब्रोकर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री

 निर्माण  att  ग्रा वास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  श्री  के०  रेशमिया

 aged  भर  नागर  विमानन  मंत्री  श्री  राज  बहादुर

 Ho  उलट  रेड़ी गह  मंत्री

 रसायन  कौर  उं  रक  मंत्री  श्री  He  सा  ०  Yat

 are  मंत्री  डा०  शंकर  दयाल  शर्मा

 स्वास्थ्य  आर  परिवार  नियोजन  मंत्री  डा० कण  सिंह

 fan  मंत्री  श्री  सी०  सब्र  झमझम

 मंत्रालयों  विभागों  के  प्रभारों  राज्य  मंत्रो

 वाणिज्य  मंत्री  प्रो०  डी०  qYo  चट्टोपाध्याय

 पूर्ति  श्र  पुनर्वास
 सती THI  श्री  राम  निवास  मिर्धा

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रो०  एस०  नहल  हसन

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त

 श्रम  मात्रा  श्री रख  ताथ
 न  नाथ  रेड्डी

 श्री  विद्याचरण  शव  ल सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इस्पात  कौर  खान  मन्नी  श्री  चन्द्रजीत  यादव
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 राज्य  मंत्रो

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ॥  ए०  सी
 ०

 जाएं

 निर्माण  ait  झ्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चौधरी
 राम  सेवक

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  ago  के०  गुजराल

 arr कृषि  mix  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खां

 उद्योग  त्र  पूर्ति  मन्त्रालय  में  तय  मंत्री  श्री  बी०  पी०  ala

 गृह  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा

 संसदीय  ara  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  ara  मेहता

 रक्षा  मन्त्रालय  उत्पादन  में  राज्य  मंत्री

 राजस्व  तर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  श्री  प्रणव  कुमा
 र  मुखर्जी

 fafa  न्याय  at  कम्पनी  कार्य  मित्ताल  में  राज्य  मंत्री  डा०  वी०  To  सैयद  मोहम्मद

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी

 उद्योग  अर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री ए०
 Tro  शर्मा

 कृषि और र  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  श्रण्णास।हिब पी०  fore

 पेंशन  wie  नागरिक  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 नौवहन  wit  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  एम ०  ब्रिवेदी

 Wat बप

 पैट्रोलियम  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  जिया  रहमान  अंसारी

 बस्रा न्याय  we  कम्पनी  कायें  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री ra  जने  3

 विदेश  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बिपिन पाल  दास

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री
 के०  एम०  इसहाक

 अर  उर्वरक  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  सी०  पी०  माझी

 गह  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री
 श्री

 एफ०  एस०  मोहसिन

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग

 में  उप-मंत्री  श्री  हरविन्द  नेताम

 संचार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया

 कृषि  अर  सिचाई  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  श्रमदान  पटेल

 रक्षा  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  लें  बी०  पटनायक

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  श्री  बी०  शंकरा नन्द

 ऊर्जा  मन्त्री लय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 श्री  सुखदेव  प्रसाद . इस्पात  कौर  खान
 म
 न्याय  में

 उप-मंत्री



 मंत्रिमंडल  के  राज्य  मंत्रियों  तथा  उपमंत्री
 +  नाणणणाणाणा  थों  की

 सूची

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी

 रेल  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बूटा  सिंह

 नौवहन  जोर  परिवहन  मन्व्वालय  में  उप-मंत्री  श्री  दलबीर  सिंह

 कृषि  और  सिचाई  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  शन
 केदार

 न  थि  सिह

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  लय  में  उप-मंत्री  श्री  धर्मवीर  सिह

 श्री  जी०  वेंकटस्वामी पूर्ति  ait  grate  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में

 उप-मत्ला  श्री  डी०  पी०  यादव



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  म्रंस्करण
 LOK  SABHA

 DEBATES
 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION’

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 15  1976/25  1897
 ) $$  आ

 Thursday,  January  15,  1976/Pausa  25,  1897  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बीज  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 AR.  SPEAKER  in  the  Chair

 wat  के  मौखिक  saz

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 के जव-नियंत्रण  द्वारा  मलेरिया  मच्छरों  का  उन्मूलन

 *121.  श्री  पी०  गंगादेवी
 :

 कया  स्वास्थ्य  ate
 परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिकों  द्वारा  हैदराबाद  में  किये  गये  दो  वर्षों  के  प्रयोग  से  हाल  ही  में  पता  लगा  हैं
 कि  जेब  नियंत्रण  के  माध्यम  से  मले  रिया  के  मच्छरों  कप  उन्मूलन  किया  जा  सकता  हैं  ;  शौर

 सरकार  का  विचार  इस  उपाय  से  को  समाप्त  करने  हेतु  कौन  से  कदम  उठाने

 को
 हम

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  करप  ate  मच्छरों  में

 कीटनाशी  दवाइयों  को  सहन  करने  की  शक्ति  झरा  जाने  से  उत्पन्न  सदस्यों  श्र
 पर्याय

 रफीक  दूषण  से

 उत्पन्न  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  मजे  रिया  पर  मिले  जुले  उपायों  से  काबू  पाने  को  घारणा  जोर  पकड़

 हैदराबाद  में  किए  गए  प्रयोगों  से  यह  पता  चला  कि  यद्यपि  लार्बीवो रस  मछली  बार्बी  की  संख्या

 को  कम  करने  में  काफ़ी  हद  तक  प्रभावकारी  सिद्ध  हुई  किन्तु  a  मछलियां  अधिक  से  भ्रमित  जल्दी  असर

 करने  वाले  रसायनों  का  केवल  आंशिक  रूप  में  ही  स्थान  ले  सकती  हैं  ।

 श्री  पी०  गंगादेवी  :  मच्छरों  की  संख्या  बहुत  बढ़  जाने  के  कारण  मले  रिया  श्रभूतपू्व॑  सीमा  तक

 बड़  गया  है  ग्रह  :  मैं  जानना  चाहता हुं  कि  हैदराबाद  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  जिस  कल  की  ख़ोज  की  गयी  है

 उसको  प्रयोग  में  लापता  जायेगा  कौर  देशभर  में  कम  से  कम  मच्छरों  में  वृद्धि  को
 जो  इस  रोग  के

 प्रथम  वाहक  के  लिए  कोई  नया  कार्यक्रम  चलाया  जायेगा  ?  इस  संबंध  में  ग्रन्थ  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग

 की  स्थिति  कया  हैं  ?
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 डा०  कर्ण  सिंह  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इसका  भ्राविष्कार  हैदराबाद  के  वैज्ञानिकों  ने  किया

 हैं  ।  कुछ  मछलियों  श्र  पौधो  में  लार्वा  संबंधी  गुणों  की  जानकारी  काफ़ी  समय  पहले  से  है  ।  परन्तु

 नीय  सदस्य  का  ag  कहना  बिलकुल  ठीक है  कि  मलेरिया  बढ  रहा  है  कौर  इसे  रोकने  के  लिए  हमने  नए

 प्रयास  किए  हैं  जिनमें  रसा ग्र तिक  ate  यदि  सम्भव  gar  तो  लार्वा  खाने  वाली  इस  मछली  का  विशेषकर

 शहरी  क्षेत्रो  में  प्रयोग  किया  जायेगा  |  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  वारे  में  यह  बताना  चाहता हुं
 कि  दक्षिण-पूर्व

 एशियाई  देशों  के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  सं  गठन  के  एक  सम्मेलन  के  अतिरिक्त  हमें  कोई  झ्रन्तर्राष्ट्रीय

 योग  प्राप्त  नहीं  हुकमो  ।  इस  सम्मेलन  में
 मने  रिया

 के  पुन  :  fat  उठाने  पर  काबू  पाने  के  लिए  योजना  पर

 विचार  किया  गया  था  ।

 श्री  पी०  गंगा  देव  :  भारत  में  स्थापित  किए  जा  रहे  मलेरिया  अनुसंधान  संस्थानों  में  वैज्ञानिकों

 द्वारा  विकसित  किए  जा  रहे  मलेरिया  विरोधी  उपाय  क्या  हैं  ?  भारी  बाधाओं  के  बावजूद  कम  से  कम

 कुछ  सफ़लता  प्राप्त  करने  के  लिए  कितना  समय  लग  जाने  का  सरकार  का  अनुमान  हूं  ?

 डा०  कर्ण  सिह  मलेरिया  पर  हम  दो  या  तीन  पर  मुख्य  रूप  से  हमला  करेंगे  ।  एक

 कीटनाशी  दवारा  का  मोर्चा  है  जिसमें  डी  oe]  ०टो ०,  डी  ०एच९  सी ०  र  wa  मियान  जैसी  दवाईया

 विभिन्न  माताओं  में
 प्र

 योग  में  लायी  जायेंगी  ।
 खे

 द  हैं  कि  यह  बता  पाना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  इस  पर  कब

 तक  नियंत्रण  पा  लिया  जायेगा  ।  जैसा  कि  श्राप  जानते  हैं  कि  श्री  मलेरिया  का  रोग  काफ़ी  कम  हो  गया  है

 कौर  हमने  समझ  लिया  था  कि  हमने  इस  पर  काब  पो  लिया  है  परन्तु  कर्ब  यह  पुन  :  उभरने  लगा  है

 बढता  ही  जा  रहा  है  ।  परन्तु  हमें  आशा  है  कि  नियंत्रण  के  नए  उपायों  के  साथ  साथ  यदि  हमें  अतिरिक्त

 पंजी  भी  मिल  जाए  तो  शायद  चार  या  पांच  वर्षों  में  हम  इस  पर  नियंत्रण  कर  सकेंगे  |

 Shri  R.  8.Pendey  :  It  has  been  proved  through  national  and  international  research  that
 mosq.titoes  have  now  grown  healthierand  do  notsuccumb  to  those  chemicals  which  were  effec-

 I  want  to  know  the  effective  steps  proposed  to  be  taken  by  Goverrment  in tive  in  the  past.
 this  regard  ?  Whether  research  is  on  to  find  effective  mosquito-killing  Chemicals  ?

 Dr.  Karan  Singh  :  The  question  of  the  hon.  Member  relates  to  vector  resistar  ce.  Mos-
 qlitoes  used  to  die  when  D.D.T.  was  used,  but  now  certain  strains  are  immune  to  it.  Now  we
 are  trying  B.H.C.,  Malethine  and  other  kinds  of  insecticides  to  kill  them.  These  different

 are  b2ing  used  to  rid  the  country  of  this  menace.

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  :  मलेरिया  फैलाने  वाले  मच्छरों  के  विज्ञान  से  हमारी  अनभिज्ञता

 के  बावजूद  में  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  हैदराबाद  का  प्रयोग  धन  शौर  अनुसंधान  सुविधाघरों  के  रूप  में

 पर्याप्त  प्रोत्साहन  प्राप्त  नहीं  कर  सका  है  जबकि  दूसरी  ग्रोवर  हमने  कुछ  ऐसे  इन संधान  करने  झरा
 रम्भ

 किए  हैं  जिनसे  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  हितों  के  साथ  साथ  हम  उलझ  कर  रह  गए  है  जिसका  उल्लेख  स्वय  प्रधान

 मंत्री  ने  कल  के  अन  पंवार  भाषण  में  भी  किया  है  ?  मैं  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  यदि  हैदराबाद  के

 प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  बजाय  जिसमें  भारतीय  ज्ञान  शहर  सामान  लगा  हमने  इसे  निरुत्साहित

 करके  क्या  मल  रिया  फ़ैज़ाने  वाले  मच्छरों  पर  नियंत्रण  पाने  की  अपनी  क्षमता  पर  ही  कुठाराघात  नहीं

 किया  है  ?

 डा०  कर्ण  सिंह  :  मैं  शायद  यह  कहूंगा  कि  हमें  इन  तरीकों  पर  alas  ध्यान  देना  चाहिए  था  |

 साथ  ही  यह  कहना  भी  ठीक  नहीं  है  कि  उन्हें  निरुत्साहित  किया  गया  है  ।  वास्तव  में  मलेरिया  उन्मूलन

 कार्य  क्रम  के  इन्तगंत  काम  करने  वाले  वैज्ञानिकों  द्वारा  वही  है  दरा बाद RN  वाले  प्रयोग  किए

 जा  रहे  हैं
 ।

 वास्तव  में  हु  यह
 था  कि  कीटनाशक  दवाइयों  को  प्राथमिकता  मिलने  लगी  इन  दवाइयों
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 के  विकास  aga  लाखा  वाली मछ  नी  पर  काफ़ी  काम  हो  चूका था
 |  बाद में  इन  दवाईयों  के  प्र  मुख  बन  जाने

 पर  हर  एक  ने  यही  समझा  कि  समस्या  हल  हो  गयी  अब  सभी  यह  समझने  लगे  हैं  कि  दूषण  के  साथ  साथ

 इन  दवाईयों  से  अन्य  कई  समस्याएं  पैदा  हो  गयी  हैं  ।  झ्रापकों  Gat  होगा  कि  अनेक  पश्चिमी  देशों  में

 डी०डी  oF]  ०  पर  अब  पू  प्रतिबंध  लगा  श ् झरा है  ।  मैं  जनता हुं  कि  हमें  इसको  अधिक  महत्व  देना  चाहिए  |

 दूसरी  बात  जिसका  सदस्य  महोदय  ने  उल्लेख  किया  वह  भ्रध्याय  कब  समाप्त  हो  चका  ।  वह  करार

 समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  ।  ait  विश्व  में  हम  अरपना  ध्यान  कीट  विनाशी  दवाईयों  के  उत्प/दन

 ्र  जीव  वैज्ञानिक  नियंत्रण  नियंत्रणों  के  इन  तरीकों  पर  केन्द्रीत  रखेंग े।

 श्रीमती  शीला  क्या  यह  ठीक  है  कि  कीटनाशी  दवा  ईयां  स्वयं  मले  रिया  से  ज्यादा  खतरनाक

 हैं  कयों  कि  समाचार  पन्नों  से  हमें  पता  चलता  है  कि  परिक्षणों  से  सिद्ध  होता  है  कि  ये  दवाईयां  प्राणी  मात्र

 के  लिए  हानिकारक  हैं
 ?  मैं  जानना  चाहती हूं  कि  क्या  इन  दवाईयों  का  प्रयोग  ठीक  होगा

 ?

 डा०  कण  सिह  :  माननीय  सदस्या  ने  दो  अर्थों  वाली  बात  कही है  ।  यदि  हम  इनका  उपयोग  नहीं

 करते  तो  मच्छरों  की  सख्या  कम  करने  का  हमारे  पास  कौर  कोई  साधन  नहीं  है  कौर  नगर  यदि  करते  हैं

 तो  इत  का  अ्रत्यधिक  प्रयोग  ण  का  कारण  बनता  है  |

 का  बिस्तार

 *123.  को  सो०  के०  पबन्द्र्पत  :  FIT  इस्पात  ग्रोथ  खन  उतरा  ‘fren
 के

 विस्तार  में

 अन्तनिर्हित  सरकारी  वित्त के  बारे  में  ।  1974  के  भ्र तारांकित प्रश्न  संध्या
 1267  के  सत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  कं  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  stare  समिति  ने  के  विस्तार  के  लिये  जापान  के

 निजात  स्टोल  कारपोरेशन  दरा  यार
 किये  गये  विस्तृत  शक्यता  प्रतिवेदन  के  बारे  में  निर्णय  कर

 लिया  सनौर

 aie  तो  उनके  कया  निष्क  ह्
 ह

 इस्पात  और  खन  मंत्रालय  में  sera  (atl  सुखदेव  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दियो  गया  है  ।

 विवर

 हां  ॥

 rt  ज कतराए  diana  rd -@ |  निवक्ष  पर  पुवा  है  कि  विस्तार  द  द  कि  al  जिसे  मे  तकरार  की

 गई है  3iWTsq  सेवन  के  प्रायर  पर  मराक  site  से  सक्षम  है  शरीर  इफ  प्रायोजना का  कार्य  इस

 acs  बूरा  किया  जा
 कनात  है

 जिल्लत  पूजी  नित के  बारे  में  fasta  लेने  के  44
 महीनों

 के  पश्चात्‌
 नक न

 प्रथम  oC4  दत  होने  लगेगा  बाकी  GT,  यातायात  इरादी  अवस्थापना

 सुविधाएं  ममत  पर  उपलब्ध  हो  जाएं  |  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  वर्तमान  संसाधनों  का  उपलब्धि  के

 age  विस्तार  योजना  के  बारे  में  feta  at  निर्णय  जिसमें  कारखानें  पर  1338  करोड़

 रुपये  का  गू  जात  व्यथ  गोर  कच्चे  मसल  की  सुविधा iat
 wits  के  विकास  पर  367  करोड़  रुपये  का  fatwa

 व्यय  ऐ  तो  तारीख  तक  मुल्तवी  करना  होगा  Ga  इतरत बड़ी  मात्रा  जी  निवेश  के  बारे में
 निर्णय

 लेना  अधिक  उपयुक्त  होगा  ।  उस  समय  इस्पात की  राष्ट्रीय  मांगਂ  कैमरे  अ्रनमानों  की  फिर  से  समीक्षा

 करनी  होगी  कौर  यह  देखना  होगा  कि  शक्यता  प्रतिवेदन में
 ।

 विस्तार  की  जो  गुंजायश  रखी  गई  है
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 ag  उस  समय  भी  ठीक  होगा  इसी  तरह  a |  लागत  कौर  परिचालन  लागत  को  भी  अद्यतन

 करना  पड़गा  |

 al  alo  के०  चन्द्रजीत  :  विवरण  के  भ्र नू सार  संसाधनों  की  स्थिति  बेहतर  होते  हीਂ  सरका र
 कप  सध  पर  1333  करोड़  रुपए  खच  करने  पर  विचार  करेगी  ौर  टिसिको  के  लिए  कच्चे  माल  की

 विचारों  प्राणी  के  विकास  पर  367  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  भी  खच  करेगी  ।  इस  कम्पनी

 पर  इतनी  बड़ी  रकम  लगाने  का  निर्णय  सरकार  कब  लेगी  दौर  FAT  सरकार  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देगी

 कि  डिस्को  को  साम्पपू ंजी  पहले  ही  44  प्रतिशत  भारत  सरकार  की  है  हराकर  पहले  ही  बलों  कौर  जीवनਂ

 बीमा  निगम  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  के  करोड़ों  रुपए  इसमें  लगे  हुए  हैं
 ?  सरकार  इस

 उपकर्म  मंडोर  धन  लगाने
 से  प्रव  इस  बात

 पर  ध्यान  देगी  कि  भारत
 सरकार

 के  पास  पहले ही  साम्य शयर

 पूंजी  का  44  प्रतिशत  है  तौर  इसके  बाद  निर्णय  लेगी  कि  क्या
 इस  कम्पनी

 को  गर-सरकारी  क्षेत्र  में

 रखा  जाये  या  नहीं  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  के  विस्तार

 से  इस  समय  यह  बताना  कठिन  है  कि  सरकार  कौर  धन  लगाने  का  निगम  कब  करेगी  क्योंकि  देश

 इस  समय  संसाधनों  की  स्थिति  कुछ  कठिन  ही  है  कौर  इस्पात  अ्रासानी  से  उपलब्ध  है  ।  हिस्सा

 विस्तार  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  रखा  गया  है  ।  T  तक  डिस्को  के

 सरकारी  कम्पनी  बने  रहने  का  सम्बन्धि  है  स्वयं  सदस्य  महोदय  के  अ्रनुसार  सरकार  के  पास  44  प्रतिशत

 शयर  पहले  स  हैं  ।  कम्पनी  अच्छा  काय  कर  रही  है  |  सरकार  का  इसे  अपने  नियन्त्रण  में  लेने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 श्री  सी०  Fo  :  मुझ  यहं  सुनकर  खेद  हु  है  कि  कम्पनी  ठीक  चल  रही  है  ।  डिस्को के

 प्रबन्ध  श्री  मोदी  के  अनुसार  डिस्को  को
 पुनर्वास

 के  लिए  250  करोड़  रुपये  की  तुरन्त  ऑ्रावश्यकता

 ट
 स  |  उनको  कहना  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  य्रौर  सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  यह  संसाधन

 जुटाने  की  स्थिति  में  नहीं है  |  इसका  अथ  यही  है  कि  वे  वहं  इस  कम्पनी में  सरकार  से  250  करोड़

 रुपये  कौर  लगाने  का  भ्रनु रोध  कर  रहे  हैं  ।  जबकि  सरकार  के  पास  पहले  ही  44  प्रतिशत  साम्य  गेयर

 पूंजी  है  तो  यदि  ग्रोवर  धन लगाया  जाना  है  तो  इससे  पहले  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा  कि  क्या  इस

 कम्पनी  की  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  ही  रहने  दिया  जाये  या  नहीं  ।

 श्री  यादव  कम्पनी  के  ठीक  काय  करने  से  मेरा  अ्रभिप्राय  यह  था  कि  कम्पनी

 गत  कई  वर्षों  से  अपनी  पूरी  क्षमता  दक  उत्पादन  करती  रही  है  ।  देश  में  सबर  पुराने  इस्पात  का  रखानों

 में  से  एक  होने  के  नाते  इसे  समय-समय  पर  पुनर्वास  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  इस  समय  भी  इसका

 कार्य  काफी  अच्छा है  ।  जहां  तक  पंजी  fray  तथा  wea  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  है  उन  पर  उचित  समय  पर

 विचार  किया  जायेगा  जब  सरकार  के  सामने  एसा  कोई  प्रस्ताव  आयेगा  |

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :  मुझे  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  alas  हुआ  है  |  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  गत  वर्ष  के  पादन  में  कमी  पायी  थी  ।  श्री  मोदी  के  जिस  वक्तव्य  का  श्री  चन्द्र  ओपन

 ने  उल्लेख  किया  उसके  अनुसार  के  प्रबन्धक  सरकार  को  विस्तार  के  लिए  frag

 के  लिए  gata  कर  रहे  हैं  |  को  अधिक  धन  देने क॑ DE  Qos wr  प्लन  sr  fie:
 1८  को  की  तरह  राष्ट्रीय  क  रण

 क्यों  न  कर  दिया  जाये  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  दे  चुके  हैं  कि  प्रभी  इस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया है  ।  ग्र गला  प्रशन  |

 चट्टे  इस्पात  का  आयात

 कै  124.  श्री  Ca  दन  लाल  alc  : नप  कपा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने
 1976

 के
 पश्चात्‌  चाट (

 कहा |  to  )  इस्पात  को  रायात  करने

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  तौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  सुखदेव  प्रसाद )  alt  भूत  में

 पादन में  विधि आयात  किये  गये  इस्पात  में  प्रतीक  मात्रा  चपटे  उत्पादों  की  थी  परन्तु  राउरकेला  में

 होने  ate  बोकारो  में  हाट  स्ट्रिप  मिल  के  चालू  हो  जाने  तथा  कार्यक्रम  के  अनसार  बोकारो  की  ठण्डी

 बलन
 मिल  के  ग्रसने  वब  चालूहो  जाने  से  चपटे उ

 त्पादों  की  स्थिति  में  मूल  रूप  से  परिवर्तन  हो  गया है  ।

 वर्ष  1976-77  के  लिए  grata  नीति  के  बारे  में
 समस्त  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा

 इसी  नीति  पर  इस  समग्र  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  मंत्री  महोदय  का  विवरण  पढ़ने  के  बाद  भी  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि

 पत्ती  इस्पात  का  आयात  बन्द  कब  किया  जायेगा  क्योंकि  हमारे  देश  में  कई  इस्पात  मिलें  हैं  ।  कौर  हम

 कब  भी  इसका  आयात  करते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  पत्तो  इस्पात  बनाने  की  क्षमता

 कौर  तकनीकी  जानकारी  देश  में  उपलब्ध  है  कौर
 बोकारो

 तमाम  इस्पात  संयंत्र  हाल  ही  में  चालू  किया

 गया  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :
 मैं  कुछ  आंकड़े  दे  रहा  हुं  जिससे  सदस्य  महोदय

 स्थिति  स्पष्ट  समझ  लेंगे  |  वास्तव में  वष  1974-76  में  कुल  9  लाख  टन  इस्पात का  आयात  किया  गया

 जिसमे ंसे  80  प्रतिशत  चपटे  उत्पादों के  रूप  में  था  ।  तब  देश  में  चपटे  उत्पादों की  कमी  थी  ।  इस  वर्ष

 राउरकेला  में  इन  उत्पादों के  रूप  में  126,000  टन  कां  उत्पादन  sar  है  ।  बोकारो  की  गम  पत्ती  मिल

 चालू  हो  जाने  से  हम  जनवरी-मारे में  100,000 टन  प्रौढ़  इस  प्रकार  के  इस्पात  का  उत्पादन  होगा

 शर  वर्ष  1976-77 में  बोकारो में  7  लाख  टन  घाटे  इस्पात  का
 उत्पादन  होगा

 ।  हमारा  मुख्य

 चपटे  पदार्थों  का  था  कौर  पुकारों  की  मिल  चालू  हो  जाने  श्र  वर्ष  1976-77  में  राउरकेला

 में  उत्पादन  बेहतर  हो  जाने  पर  हमें  केवल  लगभग 2.  6  लाख  टन  चपटे  लोहे  का  उत्पादन  करना  पड़ेगा

 जो  वह  1977-78  में  घट  कर  1,  4  लाख  टन  रह  जायेगा  ।  इस  प्रकार  ड्राप  देखेंगे  कि  दो  वर्षों  में  हमारा

 आयात  लगभग  7  लाख  टन  से  घट  कर  1.  4  लाख  रह  जायेगा

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  ती  महोदय  ने  यह  स्पष्ट  नहीं  बताया  हूँ  कि  हमारे  पास  तकनीकी

 Siete  मगही
 किन्तु  इस  बात से  कुछ  अनुमान  लगाया  जा  सकता ह  कि  हम  चपटा  इस्पात  बना

 sry  =r
 रहे  हैं

 ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रगति  ठण्डी  पत्ती  मिल  देश  में  कब  चाल [  हो  जायेगी  ae  क्या  हम  1978

 से  पहले  इसका  आयात  बन्द  कर  पायेंग ेय
 बा  ast या  नहीं  a
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 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  जब  तक  हमारे  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  होती  तब  तक  हम  बोकारो

 जो  एक  बहुत  बड़ा  इस्पात  पत्र  निर्माण  कैसे  कर  सकते  हैं
 ?  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि

 बोकारो  में  प्रभावित  जानकारी  कार  समग्री  का  80  प्रतिशत  भाग  स्वदेशी  है  ।  देश  में  जानकारी

 उपलब्ध
 है  कौर  मुझ  द्वारा  दिये  गये  झ्रांकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  हम  अपनी  पुरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  कौर  बोकारो

 में  पूरा  उत्पादन  चालू  होने  बाद  हम  लौहपत्तियों  का  ग्रायात  पूर्णतया  बन्द  कर  सकेंगे  ।

 हीदिया  पतन  का  किया  जाना

 *  127.  श्री  एच ०  एन  ०  मकानों  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 सरक।र  को  हल्दिया  पत्तन  वे  कब  तक  चाल  होने  की  है

 क्या  परियोजना  को  निर्धारित  तारीख  पर  चालू  नहीं  किया  जा  सका  ;

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  भ्र

 क्या  सरकार  का  विच।र  हीदिया  पत्तन  उपयोग  निर्वात  करने  वाले  प्रमुख

 पत्तन  के  रूप  में  करने  का  है
 ?

 ह
 नौवहन  att  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एबी  एल ०  नर्व  थि  3  वर्तमान

 सुचना  के  अनुसार  हीदिया  गोदी  पद्धति  के  1976  तक  चालू  होने  की  संभावना  है  ।

 कौर  .  गोदी  को  चाल  करने  की  समय  सूची  में  समय-समय  पर  संशोधन  करना  पड़ा

 जिसके  कई  कारण  थे  ;  जैसे

 (1)  विस्तृत  जल  अध्ययनों  व  बाद  यथा  गहर ेदबाबों  की  प्रत्याशित

 वा  अधार  पर  जलपाश  के  राय  (2  )
 निर्माण  कार्य

 करने
 से  पूर्वे

 गहरी  खुदाई  करने
 के

 लिए  गोदी  पद्धति के  जलपाश  द्वार  पर ज ल संतह में  कमी

 करने  में  (3)  इस्पात  एवं  सीमेंट  को  wea  (4)  निर्माण

 सामग्री  को  ढलाई  के  लिए  away  की  कमी  (5)  मानसून  अवधि  के  दौरान  कार्य

 करने  की  स्थिति  में  अप्रत्याशित  कठिनाई  ौर  श्रम  की  उत्पादकता  में  कमी  जिससे

 प्रति  वर्ष  काय  करने  के  समय  में  काफी  कमी  हो  तर  (6)  देशी  निर्माताओं

 द्वारा  संपत्र  झर  उपस्करों  की  पूति  में  विलम्ब  |

 चूंकि  हीदिया  एक  आधुनिक  पत्तन  हूँ  जहां  रखरखाव  की  पर्यात  यांत्रिक  सुविधाए हैं

 कौर  कोयले  के  स्रोतो ंके  निकट  पड़ता  है  कोयले  का  निर्यात  के  लिए  यह  मुख्य  पत्तन  होगा  |

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  हत्दिया  पत्तन  को  चालू  करने  में  हुए  अत्यघिक  विलम्ब  को  ध्यान

 द
 रखते

 हुए--श्रप्यधिक
 इसलिए  क्योंकि  जहां  तक  इन  पत्तनों  के  श्रासपास  के  समूचे  क्षेत्र  का  सम्बन्ध

 कलकत्ता  कौर
 हीदिया

 पत्तन  काम्पलेक्स  का  भविष्य
 महत्वपूर्ण

 है--क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  फरवरी

 जल  की  कथित  उपलब्धता  से  नदी  पर  प्रभाव  पड़ेगा  कौर  हीदिया  भ्र ौर  कलकत्ता  का  देश
 में

 मुख्य

 पत्तनों  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  कौर  हीदिया  पत्तन  को  स्थापित  किया
 जा

 सकता  है  जैसा  कि

 इसके  सम्बन्ध  में  वचन  दिया  गया  है  ।



 पौष  25,  189  aire  उत्तर
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 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  पहले  तो  जहां  तक  हुगली  में  फरक्का  से  कतिपय

 मौसमी जल  धाराओं  का  सम्बन्ध  फरक्का  परियोजना  स्वयं  आंशिक  रूप  से  चालू  की  गई  ह ैदै  ।

 फरक्का  की  जलधारा  का  हुगली  पर  लम्बी  अवधि  तक  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  पूरा  न नदो  में

 दबाव ं  को  सफलतापूर्वक  गहराई  का  कई  वर्षों तक  प्रभाव  बना  रहेगा  ।  तीसरे  जहां  तक  हल्दिया

 का  सम्बन्ध  फरक्का  को  चालू  करने  का  प्रभाव  सं मन्तक़  होगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  जल  अध्ययनों  का  उल्लेख  किया  है  शरीर  Tor  है  कि  क्या  इनका  कुछ  प्रभाव

 gale  अथवा  नहीं  ।
 वह  अध्ययन  कमी  पूरा नहीं  gars  ।  परन्तु  संकेत  मिलने हैं  कि

 वेतनमान  जलधारा

 से  हल्दिया  चेनल  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  परन्तु  चैनल  में  च।र  अवरोधक  हैं  कौर  हल्दिया  के  लिए

 निर्धारित  लक्ष्यों  को  पत  हेतु  काई  निकालने  सम्बन्धी  काय  को  चाल  रखना  अवश्यक  होगा  ।  स्थिति

 यह है  |

 श्री  एच०  एन०  मर्जी  :  क्या  सरकार  यह  कहना  चाहती  है  कि  फरवरी  जल  के  प्रभाव  को

 जिसकी  5  aq  को  अ्रवर्धि  तक  जांच  की  जानो  ध्यान  में  रखते  हुए  कलकत्ता  ौर  हल्दिया  का  भविष्य

 कम से  कम  अंगले  रान  वाले  6  वर्षों
 के लिए  खतरे में  है

 जब  तक  सरकार  नपते  जांच  धज  करेगी  .
 ?

 यदि  ऐसा  ह  तो  कया मैं  जान  सकता  हुं कि  हल्दिया
 नार  के  भविष्य को  गिरने  के

 लिए
 सरकार के

 पास  कोई  समन्वित  योजना हैं  ?  यदि  इस  समय  कलकत्ता  जिस  हद  तक  हम  चाहते  नहीं  बचाया

 जा  सकता  तो  कभ  से  कम  हल्दिया  को  इस  बनाया  जाये  कि  देश  का  वह  भाग  जो  समूचे  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र को  सेवा  करता  राहत को  सांस  ले  सके  |  सरकार  के  उत्तर से  हम  बहुत  घबरा  गये  हैं  कौर  इसी

 कारण  मंडोर  प्रतीक  ठोस  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  जहा ंतक  हल्दिया  परियोजना  का  सम्बन्ध  फरक्का  के  चाल  होने  से

 अगले  तीन-चार  वर्षों  में  पड़ने  वाले  प्रभाव  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  हम  अ्रवरोधकों  से  काई  निकाल  कर

 श्योर  जलपाश  द्वार  पर  चेनल  36  फूट  गहरा  डुबाव  बनकर  चैनल  को  पुरा  करने  का  कार्य

 कर
 रहे  हैं

 ।  यही  मूल  परियोजना है  |  हम  ara  '  चार  वर्षों  के  दौरान  हल्दिया
 के

 लिए  पहुंच  चैनल  को

 गहरा  करने  का  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ताकि  40  फूट  डुबाव  वाले  समुद्री जहाज  श्री  सकें  |  दुसरे  शब्दों

 में  माननीय  सदस्य को  इस  बात  का  झ्राश्वासन  देने को  कोई  आवश्यकता  नहीं  जहां  हल्दिया

 परियोजना  बा  सम्बन्ध  हम  फरार  1  के  चालू  होने  के  परिणामों  की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मनफ़ी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 हुं  कि  क्या  यह  wa  है  कि

 मची  हल्दिया  परियोजना  में  कलकत्ता  पत्तन  त  1  की  हल्दिया  पत्तन  के  चालू  होने  की

 सम्भावना  अर  हल्दिया  में
 शिपयाडं  परियोजना  सम्बन्धी  बात

 को
 सामरिक  महत्व  देना  शामिल

 चूंकि मंत्री  जी
 ने

 उत्तर  दिया है
 कि  हल्दिया  पत्तन  चालू

 हो
 जायेगा

 श्र  वह  अक्तूबर  1976

 इसके  चालू  होनें की  कर  रहे
 क्या  मैं  मंत्रीजी

 जान  सकता हुं  कि  समूची  हल्दिया

 योजना  को  पूरा  करने

 तथा

 उसे  ठोस  रूप  देने
 के  लिए  वहां  पर  शिष्यों

 परियोजना  को  भी  चालू

 करने  की  सम्भावना  हू ँ?

 श्री  एच ०  त्रिवेदी :
 मैं  तो  केवल  इतना  कष्ट कहू  सकता  हूं  कि

 हल्दिया  एक
 ऐसा  स्यान

 है  जिसकी  तकनीकी  परासशंदाताओं  द्वारा  जांच  की  भई  ी  वार  शिपयार्ड क्षेत्रों  के  लिए  4  स्थान

 हैं--गुजरात  में  क््टावानगनी  )  ,
 पारादीप  और

 ।  चारों  स्थानों  के
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 सत्य थ  में  तकनीकी  रनर  रतथ्रिा  a  प्रारम्भिक  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रप्त  हो  चुके हैं  प्रौढ़  वे

 विचाराधीन

 2.0  कुण  चन्द्र  हाज़िर  :  अ्व्यक्ष  मैं  चाहता  हुं  कि  समूची  हल्दिया  परियोजना

 1976  TH  चालू  को  जानी  चाहियें  ।  परन्तु  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  को  ध्यान  में

 रखते  मैं  जानना  waar  हूं  कि  क्या  सरकार  हुगली  नदी  के  मुहाने  से  समुचित  रूप  से  तथा  पर्याप्त

 काई निकलते  के  लिए  अधिक  धन  नियत  करेगी  ताकि  कलकत्ता  पत्तन  हमारे  देश  का  मुख्य  पत्तन

 बना  रहे ।

 श्री  एपी  एम०  त्रिवेदी  :  कलकत्ता  बन्दरगाह  में  पानी  का  निश्चित  स्तर  बनाये  रखने  के
 हन

 लिज  ait  से  गाद  निकालने  का  काम  जारी  है PL  केन्द्रीय  सरकार  हुगली  नदी
 से

 गाद

 निकलते  के  लिये  80  प्रतिशत  की  सहायता  देती  है  |  गाद  निकालने  के  लिये  अतिरिक्त

 वित्तीय स  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नह ं५  होता  ।

 रत्नागिरी  पतन  को  पुरा  करने  के  लिये  महाराष्ट्र  को  ऋण

 128.  को  देकर  राव  सावंत  नौवहन  ale  परिवहन  ड  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा

 करेंगे  fr:

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  रतगिरी  पत्तन  कीं  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  कितनी

 राशि  को  राज-सहायता  तथा  ऋण  की  सांग  की  थी

 sak  से  कितनी  राशि  अब  तक  दी  जा  चुकी है  ate  कितनी  राशि  देने  का  विचार

 है  तथा  कब  तक  देने  का  विचार  कौर

 पत्तन  का  निर्माण-कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायेंगी  ?

 नौवहन
 wit  परिवहन  मंत्रालय  .  में  राज्य  मंत्री

 एच०
 एम०  चौथीं

 योजन  में  107  लख  रुपये  की  लागत  पर  20  फुट  डुबाव  वाले  जहाजों  के  लिये  रत्नागिरी  बन्दरगाह

 के  विकास  की  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  वचन  दिया  था  |

 1975  के  पन्त  तक  सारी  राशि  विमोचित कर  दो महाराष्ट्र  सरकार  को  मसला

 गई  है
 ।

 fr  faracriar
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क  रूप  में  अ्रनूनोदित  रहती गार  | है  ह  ह  का  प्रथ  चरण

 qx  हो  गया  है  ।

 थ्रो  हाकर  राव  सावंत  केन्द्रीय  सरकार  श्र  राज्य  सरकार  में  रक्षात्मक  दीवार  की  लम्बाई

 के  बारे  में  फुड  विवाद  ।  उत्तर  में  जिन  चरणों  का  लेख  वे  इस  विवाद  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 मैं  जानना  हूं  कि  विक्रास  का  दूरा  चरण  क्या  है
 ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  जिनकी  मैं  बता  चुका  प्रय  चरण  चौथी  योजना  में  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  पुरा  हो  चुका  है  ।  राज्य  सरकार  रतगिरी  पत्तन  सम्बन्ध  में

 ta  he मला
 आगे  की  विस्तृत  योजना

 चाहता
 थी  जिसमें  want  1900

 फ
 19VUYU  |  0  फुट  के  पत्ततजल  की  व्यवस्था  हो  ।

 oor  r
 मैं  ह  विवाद  नह  DON  किन  तु  राज्य  सरकार  का  विचार  है  कि  ag  विस्तार  आवश्यक  है  ।
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 तकनीकी  जो  केन्द्रीय  विद्या  तथा  भ्रतुसंत्रान  gar  द्वारा  किया  गया  के  झरा

 पर  हमें  पता  चला  है  कि  1500  फुट  से  अधिक  के  पत्तन जल  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  इंकर राव  सावंत  :  जहां  तक  पुना  की  प्रयोगशाला  का  सम्बन्ध  उन्होंने  बताया है

 fe  सभी  मौसमों  में  प्रयोग  योग्य  पतन  बनाने  के  लिये  1900  फुट  के  विस्तार  की  झ्रावश्यकता

 मैं  जानना  चहता  हं  कि  gat  चरण  के  लिये  राज्य  सरकार
 ने

 कितनी  सहायता  अथवा  ऋण

 की  मांग  की  है  कौर  उनके  इस  प्रस्ताव  पर  के ध] त्नग्डी  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है ं?

 श्री  एच  एम०  यात्री-एवं-माल  रत्तन  के  निर्माण  के  लिये  तथा  पत्तन जल  के

 विस्तार  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  150  लख  रुपये  मांगें  हैं  ।  योजना  gear  का  मत  है  कि  यह

 योजना  नई  नहीं  इसलिये  इसे  चौंथी  योजना  से  बची  योजना  नहीं  माना  जा  सकता  ।  पांचवीं

 योजना  में  इसे  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  धन  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 श्री  जब  तक  कि  रत्न  गिरि  बन्दरगाह  को  सभी  मौसमों  में  प्रयोग  किये  जाने

 योग्य  बन्दरगाह  नहीं  बनाया  जायेंगी  तब  तक  विशेषकर  श्रमिकों  को  तथा  बम्बई  से  जाने  वाले  अन्य

 यात्रियों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता हं  कि  क्या  केन्द्र  सरकार  इस  पर

 पुरविक़ार  करेगी  ate  इसे  सभी  मौसमों  के  लिये  उपयुक्त  बन्दरगाह  बनाने  की  योजना  बनायेंगी  ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  रत्नागिरि  जेसे  स्थान  पर  सभो  मौसमों  के  लिये  उपयुक्त  बन्दरगाह

 बनाने  का  मसला  विस्तृत  जांच-योग्य  है  ।  इस  प्रश्न  पर  तकनीकी  तौर  पर  जांच  नहीं  की  गयी  है

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  पूरा  किया  जाने  वाला  कार्य  पतन जल  के

 विस्तार  के  मसले  पर  मतभेद  के  कारण  का

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  यदि  राज्य  सरकार  चाहे  तो  पत्ततजल  का  1900  फुट  तक  विस्तार

 करने  का  कार्य  पुरा  कर  सकती  है  ।

 विदेशों  से  जहाजों  की  खरीद

 *  131.  सरदार  स्वर  fag  सोनी  :  क्या  नौवहन  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जहाजों  के  निर्माण  में  भारत  ग्रात्मनिभर  हो  गया

 क्या  जहाजों  के  सम्पूर्ण  इंजनों  का  निर्माण  देश  में  ही  होता  और

 नया  सरकार  अब  भी  जहाजों  की  सप्लाई  के  लिए  विदेशों  में  कर यादेश  दे  रही  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्र/लय में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०
 :

 तथा

 नहीं  |

 ei

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखो  मैं  जानता  चाहता  g  कि  मैरीन  इंजन  के  कौन  से  पुर्जे  रांची

 प्लांट  म  बनाये  जा  रहे  Q
 iz  as TN  नकी  निर्माण  लागत  क्या  है  कौर  देश  में  बन  रहे  जहाजों  के  लिए

 इंजनों  के  कौन-कौन  से  मुख्य  पुर्जे  gare  किये  जा  रहे  हैं  ate  विदेशों  में  किस-किस  किस्म  के  जहाज
 = is मंगाये  जा  रहे
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 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  मैं  केवल  मो  ८ ड्
 ग  जानकारी  दे  सकता हूं  ।  यह  वर्कशॉप  तीन  किस्म

 के  मेरीन  इंजन  बना  रही  एक  10500  से  कन  प  ध FANN  0  अश्वशक्ति  दुसरे  1800  से  2200

 अश्वशक्ति  के  कौर  तीसरे  3500  से  12000  अश्वशक्ति  के  ।

 सरदार
 स्वर्ण  fag  सोनी :  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  किस  प्रकार  के  जहाज  आयात  किये

 जा  रहे  हैं  शर  कया  महतो  पकड़ने  के  लियें  ट्राली  देश  में  बन  रहे  हैं  नहीं ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  जहां  नय गाथ बर  जहाजों  का  सम्बन्ध  सभो  प्रकार  के  जहाज  आयात

 faa  जाते  हैं  ।

 थी  पी०  बेंकटासुब्बया  :  हमारी  निर्यात  wit  आयात  झ्रावश्यकता  की  पूरी  के  लिये  देश  में

 जहाज-निर्माण  क्षमता  की  प्रतिशतता  क्या  है  at  सरकार  जहाज  निर्माण  उद्योग  को  बड़े  पैमाने  पर

 सहायता  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठायेंगे  ताकि  निकट  भविष्य  में  हम  इस  क्षेत्र  में  ग्रात्सनिभर  बन  जायें  ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  :  देश  में  भारतीय  जहाज  निर्माण  कारखानों  की  विंमान  क्षमता  इस

 प्रकार  है  :  हमारे  यहां  चार  कारखाने  हैं  जिनमे  से  मज गांव  शौर  ग/डंनरीच  जहाज  निर्माण

 कारखाने  नहीं  किन्तु  वहां  काल  सम्बन्धी  कस  होता  है  ।  हमारे  पास  दो  मुख्य  कारखाने

 विशाखापत्तनम  स्थित  हिन्दुस्तान  शिपयाडं  कौर  एक  कोचीन  में  ।  जट्टां  तंक  कोचीन  का  सम्बन्ध

 वहां  दो  वर्षों  मे
 15  0,000  डेड  वेट  को  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  जायेगी  ।  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड

 में  लगभग  चार  जहाजों  या  22,000  डेड  बेट  की  क्षमता  होंगी  |

 ay  बठक भारत-अ्रमरीकी  सलाहकार  बोर्ड

 *  133.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  विदेश  मंत्रों  यह  बताने  की  करत  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1975  में  WI —ATT HT  सं  अवन
 कनात  सलाहकार

 वो  की  कोई  बैठक  वाशिंगटन

 श्र
 दिल्‍ली  में  हुई  शौर

 क्या  प्रकार  के  व्यक्तिगत  सम्पर्कों  र  चर्चों  से  भारत  कौर  अमरीका
 के

 सम्बन्धों  में  सुधार  sai  है  स्वा  वे  सबूत  हुए  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  यशवंतराव  :  संभवतया  सदस्य  सहोदर  भारत-अमरीकी

 संयुक्त  आयोग  की  प्रेरक  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  जो  6-7  1975  को  वाशिंगटन  में  हुई  थी  |

 भारतीय  पक्ष  का  नेतृत्व  विदेश  श्री  यशवंतराव  चव्हाण  ने  किया  था  जो  aga  आयोग  के

 सह-अध्यक्ष  wader  विदेश  डा०  हेनरी  किसिंजर  जो  अमरीकी  पक्ष  की  ate  से

 सह-ग्रध्यक्ष  सं  क्त  matt  में  प्रम रिकी  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  किया  थो  ।

 संगीत  अयोग  के  अधीन  ये  तीन  उप-ग्यानो  गठित  किये  गये--झ्राधिक  एवं  वाणिज्यिक

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  उप-ग्रहयोग  और  शिक्षा  एवं  संस्कृति  उप-प्रयोग  ।  ये  उपायोग

 ्रपने-ग्रपने
 विषयों  में  सहयोग  के  क्षेत्रों  का

 पता  लगाने  के  लिए  गठित  किये  गये  qX |

 सं  कत  आयोग  ने  वाशिंगटन  में  हुई  बैठक  में  तीनों  उप-प्रयोगों  द्वारा  पता  लगाये  गये  सहयोग

 के  क्षेत्रों  की  समीक्षा  की  झर  उनका  gaya  किया  ।

 10
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 र  एसे
 संत  की  सथ  तना  ौर  हत्या  से  तथा  2  जेना  अपान  गठि आाउप-ग्रायोगों ti

 =
 बैठक से  दौनों देगों फे दे  गों  फे  सरोच  अर्थिक  सम्बन्ध  ge  ath तथ  चरागे  बढ़ते  fs  ga हैं  ।

 विज्ञान  ale  शिक्षा  एम  मंदमति  के  क्षेत्रों  में  सतत  अयोग  की  स्प  पना  ale  इसके

 कार्य  से  लाम  दायक  परिसर  i  निकलने  की  झ तआला  है  |

 श्री  पो०  जी०  मावलंकर  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गत  एक  वर्ष में  इस  सं  आयोग  की

 केवल  एक द्  बैठक  हुई  थी  या  एक  से  अधिक ?  मूल  प्रश्न  के  उत्तर
 में  उन्होंने तीन

 SY  झ्रायोगों  का  उल्लेख

 किया
 है  ate  कट्टा

 है
 कि  weer

 के  क्षत्र  बढ़ने  जा
 रहे  हैं

 गरीर

 उ
 बाहर  पर  चर्चा की  जा  रही  है  ।  क्या  वह  नन क नव ग्

 क्षेत्रों  का  उल्लेख  करेंगे  we  बतायेंगे  कि  गत  तीन  मास  में  वांछित  दिशा
 में  कोई  प्रगति  हुई है

 ?

 मो  धडावन्तराव  जहां  तक  संगीत  आयोग  की  बैठकों  का  संबंध  दो  बैठकें  हो  चकी

 एक  दिल्‍ली  में  इसकी  स्थापना  के  समय  भ्श त्रौर  दूसरीਂ  के  बारे  में  मैं  अपने  उत्तर  में  T
 चूका हूं

 ।

 अड़ोगे  की  बैठक  सं  प्रयुक्त  आयोग  की  बैठक  से  पहले  हुई  थी  ।  तीनों  उप-्रायोगों  में  से  अधिकांश  की

 एक  fon  हो  चूकी  शायद  इसमें  से  किसी  एक  की  एक  से  अधिक  बठक  भी  हुई  हो  ।  वे  कुछ  क्षेत्रों  का

 पता  लगाने  में  सफल  हुए  हैं  ।  alae  ale  वाणिज्यिक  क्षत्र  में  उन्होंने  दूरगामीਂ  कार्य  क्रमों

 की  योजनाओं  का  अत  मोहन  किया  है  जित  दोनों  देशों  के  बच  व्यापार  व्यापार  मिशनों  के  माध्यम

 से  प्रत्येक  देश  में  व्यापार  व्यापार  प्रदर्शनियों  शादी  आयोजित  कीਂ  जायेगी  कौर  दोनों  देशों  के

 aqrardy  नेतायों  के  जीदार-विमर्श  के  लिये  संकेत  व्यापार  परिषद  की  स्थापना  की  जायेगी  ।  साथ  ही

 भारत  अ्रौर  अमेरिका  के  अरन्य  देशों  में  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  को  सक्रिय  रूप  &  प्रोत्साहन  दिया

 जायेगा  ।  विज्ञान  are  प्रमोद  यौगिक  के  क्षेत्र  में  उन्होंने  दोनों  देशों  द्वारा  ऊर्जा  प्र  प्राकृतिक  संसाधनों

 इलेक्ट्रानिक्स  तथा  पर्यावरण  हुनर  वैज्ञानिकों  तथा  सुचना  के  श्रमदान-प्रदान  संबंधी

 आयोग  द्वारा  सहमत  इन  क्षेत्रों  में  सहयोग  तेज  करने  पर  सहमत  हुए  हैं  ।  शिक्षा  के  क्षत्र  में  तथा  संस्कृति

 के  क्षेत्र  में  संगीत  आयोग  ने  प्रत्येक  देश  में  बारी-बारी  से  संगीत  गोष्ठियां  आयोजित  करने  की  सिफारिश

 गी  है  ।  संयुक्त  प्रयोग  ने  दोनों  देशों  में  प्रमख  सांस्कृतिक  प्रदर्शनियों  के  प्रदान-प्रदान  की  भी  सिफारिश

 की  है  ।  छात्र  बत्तियां  कौर  विजिटर शिप  के  कार्यक्रम  का  भी  अनुमोदन  किया  गया  है  जिससे  दोनों  देशों

 के  व्यवन्ञाधिक  व्यक्तियों  को  विशिष्ठ  झ्रध्ययन  परा  करने  का  अवसर  मिलेगा  |

 श्री  पी०  जो०  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  विस्तृत  उत्तर  के  लिये  उनका  ara

 हूं  परन्तु  प्रश्न  के  भाग  क
 हो  उतर  से

 संदर्भ  मै
 मैं  जानਂ

 ना
 चाहता  हुं  कि  उ  नके  विचार  प्रेजिडेंट

 फोड़े  के  साथ  गत  वर्ष  वाइट  हाउस  में में  हुई  उनकी  वार्ता  के  उनके  विचार  में  क्या  परिणाम  निकले  ड

 पर  क्या  माननीय  प्रधान  मातें  तथा  उनकी  प्रमख  भ्र मे रिकी  जाज  मेकगवर्न  के  साथ  हुई  वार्त्ता

 दोनों  देशों  में  प्नच्छे  संबंधों  की  विशेषकर  कुछ  गलत  फहमियां  दूर  करने  र  भारत  कौर  अमरीका

 के  बीच  सहयोग  के  कुछ  क्षेत्र  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  हुई  है  |

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  इन  वार्त्ता प्र ों  का  संयुक्त  अ्रायोगਂ  को  बैठकों  से  कोई  संबंध  नहीं

 सदस्य  महोदय  ने  तो  जानी-मानी  बात  कहीं  है  कि  नेताओं  के  सोच  विचारों  के  भ्राता-प्रदान  से  सदब

 लाभ  होता  है

 पी  भगवत झा  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  प्रश्न  के  भाग  के  सद्  में  भारत  के

 अर्थात्‌  विदेश  मत्ती  ने  अमरीका  के  सह-सभापति  पर  यह  बल  दिया  हैं  कि  थिक  संबंधों

 का  बिनिधकरण  अभी  केबल  कागजों  पर  वास्तव  में  भारत  श्र  भ्रमरी का  के  बीच  संबंध  सुधारने

 It
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 होंग  झोर  वाइट  झा उप  का  मन  परिवर्तन  होता  आवश्यक  है  ।  और  यदि  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  तो  क्या

 उन्होंने

 डाक्टर  किर्गिज से से  यह  स्पष्ट  कह  दिया  है  कि  भारत  के  साथ  श्र:थिक  संबंधों  के  विविधिकरण

 के  साथ-साथ  पाकिस्तान  को  घातक  weal  की  सप्लाई से  भारत  तौर  प्रक्रिया  के  संबंध  कभी  नहीं

 सुघर  सकते  ?

 श्री  यदाबन्तराव  चव्हाण  :
 मैंने  उनसे  वह  सभो  कु ड  कहा  है

 जा  भारत  झोर  अ्रमरीका  के

 सुधारों  को  सुधारने  में  प्रीमियर  हो  ।  वास्तव  में  मैंने  क्या  क्या  कहां  में  यहां  नहीं  बता  सकता  |

 थो  प्रियरंजन  दास  मुंशी :  मंत्रो  महोदय  ने  सहयोग  के  क्षेत्रों  के  बारे  में  स्पष्ट  बता  दिया  है

 विज्ञान  alt
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  शामिल  है  ate  जिनका उ उल्लेख  संयुक्त  आयोग  द्वारा  किया  गया

 है
 |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  उप  आयोग  अर्थात  साइंस  कौर  प्रौद्योगिकी  संबंधी  उप  आयोग  ने

 घटानी  ate  ऊर्जा  के  विकास  के  क्षेत्रों  में  विशेष  प्रबन्ध  करने  का  हमारी  ale  से  mache  किया  गया

 है  ।  ate  यदि  तो  क्या  ग्र मरो का  द्वारा  सप्लाई  की  TE  झ्राइ०बी  ०एम०  कम्पयूटर  मशीनों  की  गति

 विधियों  के  बाद  भी  भारत  को  बनने  सावी  feat  को  रक्षा  करने  में  सहायता  मिलेगी  ?

 को  यशवंत  राव  चव्हाण
 :  मै ंर  a  जीटी  प्रत  को  उतरता  कहों  दे  सकता  लेकिन  मुझे  विशवास

 हि
 कि  हम  से  विचार  श्रपनताऐँगे  जो  राष्ट्रय  हित  में  होंगे  तथा  श्रीयंत्र  के  सदस्य  एवं  के  ग्रध्यक्ष

 हमारे  राष्ट्रीय  हितो ंसे  att  तरह  भ्रमित  हैं  |

 इस्पात  उद्योग के  fat  25  रोंग  भावी  योजना

 134.  श्री  एम०  के०  कगर  :
 कया  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  उद्योग  के  लिए  एक  25  वर्षीय  भावी  योजना  वह  1976  के  आरम्भ  में

 बन  कर  तैयार  हो  जाएगी  अ्रौर

 क्या  स्टील  अ्रथारिटो  आफ  इंडिया  लि०  नज  उद्योग  का  दीघंकालीन  विस्तार  तथा

 चिकारा  की  रूपरेखा  तेयार  कर  रहा  है
 ?

 इस्पात  शौर
 खान  मंत्रा  नय

 में  उप-मंत्री
 सुख

 दल  नहीं  ।

 हां  ।  सरकार  ने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  से  देश  में  इस्पात  उद्योग  के  विकास

 के  लिए  एक  25  वर्षीयਂ  सत्ता  योजना  अनोखे  को  कहा  है  ।  मुख्य  जिनके  आधार  पर

 इस्पात  उद्योग  के  विकास  &  लिए  अ्रगले  25  वर्षों के  लिए  योजनाਂ  तैयार  की  जाती  के  लि

 विस्तृत  श्रीधरन  किये  जा  रहे  है  ।  इस्पात  उद्योग  के  लिए  किसी  भी  योजना  को  तैयार  हि
 न

 के  लिए  ag  maya  है  कि  हय ह] व््की  संभव  उन  दन  की  इस्पात  की  झ्रावश्यकताझं तथा  स्रोतों  की

 उपलब्धि  का  पता  लगाया  जाये  |

 श्री  एस०  Fo  कृष्णन्  इस  तथ्य  का  ध्यान  रखत ेहुए  कि  हमारा  देश  विकास  झ्र  रोजगार

 की  दृष्टि  से  पहले  से  हो  पिछड़ा हु  प्रा  है  ate  इस  विस्तृत  क्षत  मे  विकास  की  दर  बढ़ाने  के  ग्र ति रिक्त  इसक

 सामा  कोई  विकल्प  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  सरकार  स्टील  अ्रयारिटी  आफ  इंडिय

 लिमिटेड  को  gat  at  के  शरु  में  को  रूपरेखा  तकरार  करने  के  लि  ए
 कहेंगी

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  यादव  :  )  सरकार  देश  की  श्रावश्यकताद्ं  पर  अच्छी

 तरह  से  विचार  कर  रही  है  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  इस्पात  उत्पादन  से  हमारे  देश  कीਂ

 आवश्यकता  पुरी  हो  रही  है  बल्कि  हम  इस  वर्ष  इस्पात  के  निर्यात  को  भी  योजना  बनो  रहे  हमें

 1?
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 13  लाख  टन  इस्पात  के  क्रयादेश  प्राप्त  हो  चुके  बोकारों  रखाने  के  पुरा  होने  तथा  भिलाई  रखाने

 के  विस्तार  के  बाद  हम  भावी  वर्षों  में  देश  की  अ्रावश्यकताओं  को  पुरा  कर  सकेंगे  ।  स्टील  अथारिटी  श्राफ

 इंडिया  लिमिटेड  को  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  इस  शताब्दी  aa  तक  देश  में  इस्पात  की  कितनी

 आवश्यकता  इसके  लिए  क्या  क्या  तैयारी  करनी  तथा  विनियोजन  के  लिए  कितनी  पूंजी

 की  आवश्यक  होगी  |  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  तथा  झ्रावश्यकताओओं  के  अत रूप  आधारभूत  इस्पात

 उद्योग  के  विस्तार  की  दृष्टि  से  हम  दीर्घावधि  अध्ययन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एम०  के०  क्या  सरकार  यह  झ्रावश्यक  समझती  है  कि  सुझाए  जाने  वाले  लक्ष्यों

 तथा  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  प्रस्तावित  उपायों  पर  व्यापी  चर्चा  हो  ।

 श्री  चर्चित  यादव  :  राष्ट्रीय  चर्चा  का  हमेशा  स्वागत  है  ।  फिर  यह  एक  ऐसा  विषय  है

 जिसके  लिए  विशेषज्ञों  को  अध्ययन  करना  चाहिए  कौर  उन्हे  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  कहा  भी  गया  है  ।

 Shri  M.  C.  Daga:  On  the  one  hand  our  Goverr  ment  deSire  to  meke  this  ccirtry  5111
 sufficient  in  the  matter  of  steel  and  on  the  other  hand  they  are  importirg  10to1I  thouserd,
 tonnes  ofsteel.  Whyitisso  ?  In  Durgapuritselfthere  is  huge  quantity  of  Steel  due  to  which

 If  such  is  a  Situation,  then  what  is  the  necessity  of a  number  of  factories  are  being  closed.
 importing  steel  ?  They  Say  that  it  is  necessary  to  import  Steel.  But  my  submission  is  that
 the  entire  quantity  of stainless  steel  is  consumed  for  manufacture  of  utensils  ard  thus  it  isnot
 available  for  manufacture  of  instruments.

 Shri  Chanderjit  Yadav:  It  is  a  fact  that  we  import  certain  steel.  Most  of  the  develcped
 There  is Countries,  who  produce  bulk  of  stainless  steel  use  to  import  certain  type  of  steel.

 no  country in  the  world  who  produces  all  types  of  steel.  It  has  been  our  efforttoreduce  import
 ofsteel,  So  far  as  the  qu2stion  of  Stainless  Steelis  concerned,  we  want  all  the  factories  of  Stain-
 less  Steel  to  increase  their  production.  We  are  giving  incentives  to  small  units  for  production
 ofstainless  steelin  the  country.  Butsolong  asthe  use  of  utensilsisin  vogue,  we  will  have  to
 continue  itS  manufacture.

 Shri  M.  खि  Daga:  Import  is  made  for  manufacture  of  instruments  but  itis  uscd  fcr  mer.  U~
 facture  of  utensils.

 Sto  हरि  प्रसाद  फार्मा  :  25  वर्षीय  सन्दर्भ  योजना  में  सभी  पतलूनों  पर  विचर  किया  जाना है
 ।

 हमारी  wae  बड़ी  परिसंपत्ति  लौह  wea  है  ।  ग्रह  26  वर्षीय  सन्दर्भ  योजना  तैयार  करते  समय

 कया  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  दौर  क्या
 र  विच।र  में  हमें  लोहे  का  निर्यात  जारी  रखना

 चाहिए  अथवा  उसे  स  रक्षित  करना  चाहिए  ?

 शी  चन्द्रजीत  यादव  :  सौभाग्यवश  भारत  एक  ऐसा  देश  है  जिसमें  लौह  अयस्क  के  भारी  निक्षेप

 हैं  ।  यह  रुच  है  कि  हम  लौह  अ्रयस्क  का  निर्यात  कर
 रहे  हैं

 क्योंकि  हमारे  विचर  में  लौह  अयस्क  एक  ऐसी

 महत्वपूर्ण  मद  है  जिसका  निर्यात  क्य  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  हम  इस  बात  पर  भी  विचर  कर  रहे  हैं

 कि  विदेशी  मुद्रा  अधिक  कैसे  कमाई  जा  सकती  है  सरकार  इस  बात  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रही  है  कि  लौह  वयस्क  के  निर्यात  की  बजाय  करा  तथा  तैयार  इस्पात  का  यथा  संभव  निर्यात  किया

 जाए  ।  afar  ons  स्थिति  यह  है  कि  हम  लौह  woes  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  क्योंकि  ऐसा  करना  देश  हित

 में

 डा०  हरि  प्रसाद  फार्मा  es
 -

 मंत्री  महोदय  का  कथन  भावी  वर्षों  में  परस्पर  विरोधी  हो  सकता

 ShriD.N.  Tiwary:  ः  is  the  policy  ofthe  Governmentto  maximise  the  exportar  d  mir  imise
 the  import.  May  I  know  whether  they  have  paid  any  attention  towards  the  divegsificaticn
 so  that  such  goods  are  not  imported  which  are  available  in  sufficient  quantity  in  our  courtry  ?

 nile  making  export  of  steel  whether  it  will  be  Kept  in  mind  that  large  quantity  of  steel  .should
 not  be  exported  which  may  result  in  scarcity  of  steel  in  internal  market  ar.d  availetility  of
 Steel  in  black  market  ?
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 Shri  Carandrajit  Yadav:  I  understand  that  the  hon.  M>mber  is  spzaking  about  steel  while
 using  th:  word  iron.  It  has  _  0561  constant  endeavour  of  th:  Govt.  to  produce  the  re-
 q  tired  q  ality  aid  q  1antity  of  steelindig  :nously.  >m  ist  hav:  noticedin  my  earlier  answer
 that  9  18015  toines  imported  80551  cortain  80  p2rcent  flat  steel  but  now  after  the  production in  Bokiro  aid  Rourk:2la  plants  we  will  bzcom2  self-relient  within  the  period  of  two  years  and
 किन  will  not  need  any  heavy  import  further.  While  formulating  our  scheme  we  kzep  in  view
 that  how  mich  w:  ब्रज (0 &09 311 8710  what  are  oulriiternalreq'lirements.
 of  black  mark

 So  far  as  the  question

 marketing  in  steel  at  present.
 sting  is  concerned,  the  hon.  Member  will  be  happy  to  note  that  there  is  not  black

 Construction  of  buildings  for  Indian  Embassies  abroad

 *135,  Shri  Hari  Singh:  Willth:  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state:

 (2)  wether  Government  propose  to  build  their  owa  buildings  in  the  countries  where
 Indian  Enbassies  do  not  have  their  own  buildings;  ard

 (b)  ifso,  when  ?

 विदेश  मंत्री  यशवंतराव  :  जी  हां  ।  भारत  सरकार  की  यह  होती  है  कि

 जहां  भी  संभव  होगा  वहू  अ्रपनी  सम्पत्ति  उपस्थित  करेगी  ।

 विदेश  स्थित  झपने  मिशनों  के  लिए  सम्पत्ति  का  निर्माण  करणगबद्ध  ढंग  से  किय

 जाता  हूँ  जो  धन  तथा  उपयुक्त  सम्पत्ति  के  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करता  है  ।

 Shri  Hari  Singh:  Taz  hon.  Minister  has  just  stated  that  it  isthe  policy  ofthe  Government
 धमकी  पु  lic?  their  ow  prop2rty.  I  would  lik>  to  kaow  the  names  of  the  countries  in  regard  to
 Witt  12:91  has  b22n  tik?1  to  acqiire  property  and  what  is  the  response  of  the  same  ?  ट
 has  just  stated,  that  work  will  05  done  in  a  phased  manner  on  availability  of  funds.  I  would
 11:13  si9wia  wich  couttri2s  work  of  construction  of building  is  being  carried  on  and  at  which
 Staz>  ca:  work  5  aid  th:  faids  made  available  to  them  for  this  purpose  ?

 श्री  maar  चव्हाण  :  मैं  इस  बारे  में  बता  सकता हूं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  तंजानिया

 are  मोजाम्बिक  में  दूतावास  we  श्राविका  रियों  के  फ्लैट  बनाने  के  लिए  जमीन  श्रधिप्रहण  करने  निर्णय

 हाले  में  लिया  गया  है  ।  जमीन  खोदने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  की  समस्या  हमारे  सामने

 हैं  ।  इसके  लिए  कोई  ठोस  प्रावधान  नहीं है  ।  वर्थ  1972  के  बाद  से  हम  इत  विशेष्  उद्देश्य  के  लिए  60  लाख

 की  विदेशो  मुद्रा  उपलब्ध  कर  हैं  ।

 Shri  Hari  Siagh:  Wacre  w:  donot  hav:  or  owa  prop:rty  we  must  have  acquired  rented
 I  would  lik»  to  k  iow  th2  211  bring  paid  by  the  Government  of  India.  I

 woildalsolik:to  x:owth:nam:ofth?  co1itry  to  wnich  we  pay  1719+1111 171  rent.

 {  Shri  Yashwaatrao  Chavaa:  Pleasc  give  aseparate  notice  as  Ido  not  have  this  information
 with  me.

 atm  साथा  राय  :  क्या  पंजों  महोदय  art  कि  बि देगों  में  विभिन्न  सिशर्षों
 के  लिए  किराए

 =  कण
 के  भवनों  के  as  दो  गई  धार  शि  को  विदेश  मजाज  ने  adil  का  है  क्या  gan  लिए  मंत्रो  महोदय

 अलग  से  नोटिस  देने  के  लिए  wat
 ?

 को  यत वस्त राव  चव्हाण  :  मैं  थ  ने  रम्य  विचार  बता  सकता  ह  शरीर  gin  लिए  नोटिस

 की  आवश्यकता  नहीं  है  |

 \
 हम  win  किरपा  दे  रहे  हैं  ग्रो  arena  के  कारण  PRCT  मो  अड़  रहे  हैं  mt  इलए  हमें

 य्रौर  पराया  देना  पड़ेगा  ।  लेकिन  मैं  यह  बताना  चहता  ह  कि  Pa xt ~~ 3(  हुनर  प्रयोग  मलने  वं  रख

 रखाव  को  लागत  बढ़  रहो  है  ।  इसलिए  हमारे  समने  काँपते  त्र  रहो  है  ।  लेकिन  य्रभते  भवन  बनाना

 हमेशा
 अच्छा  रहता  है  ।
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 कुछ  राज्यों  में  सर्वोच्च  निकायों  का  न  बनाया  ज्ञाना

 *139.  श्री  एम०  कतामुत्त 9 भ्  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कुछ  संव  राज्य  क्षेत्रों  अर  राज्यों  में  सर्वोच्च  निकाय  नहीं  बनाये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रो  रघुनाथ  :  कौर  जिन  राज्यों/संब श
 fea  क्षेत्रों

 ने  ऐसे
 शिखर  निकाय  नहीं  बनाए  उनको  गठित  न  करने  के  क/रणों  उनके  नाम  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जता  है  ।

 राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  ने  10  1976  को  हुई  पति  छड़ी  बैठक में  संबंधित

 श्रम  मंत्रियों  से  अने  राज्यों  में  शबाशी ब्र
 शिवर  निकाय  गठित  करने  का  अनुरोध  किया  है  |

 विवरण

 उन  संवर  शासित  क्षेत्रों  से  संबंधित  वितरण  जिन्होंने  शब  तक  शिवर  निकाय  नहीं  बनाए  हैं

 a:

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  शिखर  निकल  स्थापित  न  करने  के

 कारण
 _  a  ee  नए  Se

 दिल्ली

 गुजरात  }

 श्रमी  तक  सरकार  के  विच/र/धीन है  ।

 तमिलनाडु

 दमन  य्रौर  दीव  |
 ऐसे  द्विपक्षीय  निकायों  को  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 जन्म  ग्रोवर  कश्मीर  |  महसूस  नहीं  की  गई  क्योंकि  aaa  श्रम  सलाह कर
 मध्य  प्रदेश  त्रिपक्षीय  बोड़े  इस  प्रयोजन  को  पूरा  कर  रहा  है  ।  तथापि

 नाग  लैण्ड  राष्ट्रीय  सर्वोच्च  निकाय  के  ग्रह  पर  उन्होंने  अपने  राज्यों

 उड़ीसा  में  ऐसे  द्विपक्षीय  निकाय  स्थापित  करने  के  प्रशन  पर  पुनः
 मिजोरम

 10  चण्डीगढ़
 |

 विच।र  करने  की  बात  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 J

 11  मणिपुर

 12  मेघालय

 13  सिक्किम
 |

 |
 14  अरुणाचल  प्रदेश  |  अरबी  तक  कोई  उत  प्रत  नहीं  प्रा  ।

 15  भ्रण्डमान  रोक  निकोबार  द्वीप
 |

 समूह

 16  लक्षद्वीप

 17  नगरे  होली

 eed  ee  ta ar  ate
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 क श्री  एम०  कता मुत्तु  :  मंत्री  महोदय  ने  बतया  है  कि  राष्ट्रीय  शीर्षस्थ  निकाय  ने  array  बठक  में
 सम्बन्धित  श्रम  मंत्रियों  से  यथाशीघ्र  निकाय  गठित  करने  का  wave  किया  है  ।  लेकिन  विवरण  में
 कहा  गया  है  कि  दिल्‍ली  कौर  तमिलनाडु  को  शीर्षस्थ  निकाय  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान

 परामशंदात्नी  बोड़  कार्य  करने  के  लिए  पर्याप्त  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  हुं  किकया
 निकाय  के  गठन  के  बारे  में  शिकस्त  निकाय  की  बैठक  में  किसी  समयबद्ध  कार्यक्रम  को  भ्रान्ति  रूप  दिया
 गया था  |

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  दिल्‍ली  कौर  गुजरात  wa  भी  इस  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  अर  मुझे  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  के  मामले  में  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
 है  ।  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  सम्बन्धित  मंत्री  ने  हमें  बताया  है  कि  वह  शिकस्त  निकाय  के
 प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  एम०  कता मुत्तु  :
 तमिलनाडु  के  बारे  में  तो  मैं  जानता  हूं  ।  लेकिन  दिल्‍ली  तो  संघशासित

 प्रदेश  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि
 प्रस्ताव  को  aha  रूप  दे  रहे  लेकिन मैं  उनसे  साफ  ae

 जनाना  चाहता  हूं
 कि

 वें  निकाय  के  गठन  के  मामले  में  विलम्ब  क्यों  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  सरकार  एकदम  शिकस्त  निकाय  स्थापित  नहीं  कर  सकती  ।  यह  afr

 काशत  राष्ट्रीय  स्तर  पर  होती  है  ।  शिकस्त  निकाय  द्विपक्षीय  निकाय  होता  है  जिसमें  राष्ट्रीय  मजदूर
 संगठनों  तथा  नियोक्ता  संगठनों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  सम्बन्धित  दलों  से  सलाह  लेने  के  बाद

 ही  कोई  राज्य  सरक।र  या  संघशासित  प्राधिकारी  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  इसी  कारण  से

 विलम्ब हो  रहा  है

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  शिकस्त  निकाय  की  गत  बैठक  में  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  कर्मचारियों  द्वारा

 शीर्षस्थ  निकाय  की  सिफारिशों  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्लंघन  करने  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  ae  समिति

 बनायी  जानी  थी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  इस  प्रकार  की  समिति  बनाई

 we  है  जो  कि  शिकस्त  निकाय  की  सिफारिशों  या  करार  का  उत्लंघन  करने  के  दोषी  एककों  के  विरुद्ध

 दण्डात्मक  कार्यवाही  करेगी  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  शिकस्त  निकाय  एक  ट्रिपक्षीय  निकाय  है  इसलिए  इसने  विभिन्न  उपक्रमों

 के  बन्द  होने  तथा  अरन्य  समस्याश्रों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  अपनी  ही  एक  उप  समिति  बनाने  का  प्रस्ताव

 किया  है  ।  यह  इस  कार्यवाही  का  एक  पहलू  है  जोकि  ट्रिपक्षीय  राष्ट्रीय  संस्था  इस  सम्बन्ध
 में  करना

 चाहती  है  ।  हमने  भी  सरक।र  की  कौर  से  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  तथा  अय  सम्बद्ध  अधिकारियों  को

 इस  समस्या  को  कौर  ध्यान  देने  तथा  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भी  शीर्षस्थ  निकाय  का  गठन  किया  गया  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  छंटनी  तथा  जबरन  छुट्टी  के  कितने  मामले  रोके  या  सुलझाये  गये  क्या  यह

 ठीक  है  कि  गत  दो  महीनों  के  दौरान  जबरन  छुट्टी  के  मामले  हये

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  मेरे  पस  इस  समय  तो  अपेक्षित  जानकारी  नहीं  परन्तु  यदि  ag  चाहे

 तो  उन्हें  ज।नकारी  बाद  में  दी  जा  सकती  है  |

 dati Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  Now  wher  the  recommen  datio!  15  of  apex  body  are  not
 being  implemented  may  I  know  if  Goverrment  is  thinkirg  of  brirgirg  forward  legislation
 for  checking  the  closures  ard  lay-offs  atd  for  gettirg  the  co-opcreticn  of  Owners ?
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 जनवरी  15,  1976  रिस्क  उत्तर
 ह

 श्री  रघुनाथ  रेडी  मैं  पहले  ही  कह  चुका हू ंमें  कि  सरकार  इसकी  विधान  प्रक्रिया  पर  भी  विचार

 कर  रही है  ।

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  शिकस्त  निकाय  मज़दूरों  के  प्रबन्ध  में

 भाग  लेने  को  काफी  महत्व  देता  है  ।  मैं  यह  मानता हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  समान्य  प्रश्न  का  उत्तर

 अचानक  ही  नही ंदे  सकेंगे  ।  परन्तु  मैं  विशेष  रूप  से  ae  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  के  बारे  में  पूछना  चाहता
 हुं  जिसका  उत्तर  मंत्री  महोदय  प्रसाद  से  दे  सकेंगे  ।  मैं यह  जानना  चाहता हूं  कि  20  सुती  काय  क्रम

 के  ग्रन्तगंत  तथा  राष्ट्रीय  शिकस्त  निकाय  के  कटिबद्धता  को  दृष्टिगत  रखते  हफ़  दिल्‍ली  में  डी०

 सी०  एम०  तथा  अन्य  बड़े  एककों  में  वास्तव  में  मजदूरों  को  प्रबन्ध  में  भागीदार  होने  का  अवसर

 दिया जा  रहा  है  ।  यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है
 ?

 श्री  Ho  रघुनाथ  रेड्डी  :  सरकार  द्वारा  मज़दूर  वग  के  औद्योगिक  उपक्रमों  में  भागीदार  होने

 की  जो  योजना  बनाई  गई  वह  औद्योगिक  स्तर  तक  की  ही  है  कौर  प्रत्येक  उद्योग  के  स्तर  पर  वह

 शाप  फ्लोर  तथा  संयंत्र  के  स्तरों  तक  ही  सीमित  है  ।  इसका  तात्पर्य  यह  त्र  कि  संयंत्र  स्तर  तक  उनकी
 "

 संयुक्त  परिषद  है श्रौर  शाप  फ्लोर  स्तर  पर  शाप  परिषद  है  ।  योजना  का  उद्देश्य  मजदूर  वग  के

 प्रतिनिधियों को  प्रबन्धक  स्तर  निदेशक  मंडल  में  लेने  का  नहीं  है  ।  इसे  भ्र भी  उस  स्तर  पर  करने  का

 विचार  नहीं  है  ।  जहां तक  उनके  डी  ०सी  04 °  तथा  सत्य  सम्बद्ध  एककों  के  बारे  में  पूछे  गये  प्रश्न  का

 सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।  उसके  बारे  में  वह  अलग  प्रश्न  पुछ  ले  ।  उस  विषय

 का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  प्रशासन  से  है  ।

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  राष्ट्रीय  शिकस्त  निकायों  का  गठन  ग्रा पात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद

 किया  गया  था  ।  हमें  are  थी  कि  शिकस्त  निकायों  के  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  में
 कुछ  न  कुछ

 शीघ्रता  अवश्य  दिखाई  जायेगी  ।  यदि  इन  शिकस्त  निकायों  की  सिफारिशें  भी  केवल  परामर्श  बन  कर

 ही  रह  गईं  तो  फिर  पात  स्थिति  के  होते  हुए  इन  feat  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 लाभ है
 ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  यह  प्रश्न  केवल  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  द्विपक्षीय  निकायों  के  गठन

 का  नहीं  है  ।  इन  राष्ट्रीय  स्तर  के  शिकस्त  निकायों  में  मजदूर  वर्ग  तथा  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  को

 शामिल  किया  गया  है  ताकि  इन  द्विपक्षीय  निकायों  द्वारा  विभिन्न  मामलों  में  किये  गये  नीतियों  को

 क्रियान्वित  कसने  के  लिए  एक  शआर  मज़दूर  वर्ग  तथा  दूसरी  ग्रोवर  नियोजकों  पर  दबाव  डाला  जा  सके  ।

 इसका  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  मया  है  क्योंकि  मजदूर  at  के  प्रतिनिधियों

 नियोजकों  द्वारा  अनेक  निर्णयों  को  क्रियान्वित  किया  जा  चुका  है  ।  कुछ  समस्याएं  सुलझाई  जा  चुकी

 यह  ठीक  है  कि  ad  भी  कुछ  समस्या त्रों  की  स्थिति  कठिन  है  भ्र  मामलों  में  शीर्षस्थ

 निकाय  द्वारा  दी
 गई  सलाह  को  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  यह  नहीं  चाहता

 कि
 माननीय  सदस्य  या  सदन

 की
 धारणा  यह  बने  कि  शीर्षस्थ  निकाय  के  निर्णयों क्रियान्वित  नहीं

 किया  जाता
 |

 कुछ  मामलों
 में

 निर्णय  क्रियान्वित  किये  जाते  हंस  कुछ  मामलों  में  समस्याएं  पेचीदा

 होती  हैं  ।

 IF
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 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Steps  taken  to  maintain  the  increased  earnings  of  Railways

 *lorg  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 a)  waether  the  earnings  of  the  Railways  haveincreased  after  the  proclamation  of  emergency
 ta  th 1e

 (b)  the  sources  of  increase  in  Railway  revenue;  and

 (c)  the  action’  taken  by  Government  to  maintain  it  as  also  to  increase  it  further  ?

 8)  and  (b).  A  statement  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha.
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (c)  Since  proclamation  of  Emergency  ticket  checking  drives  have  been  intensified  on  the
 Railways.  As  a  result  of  these  checks  during  the  period  from  I-7-75  to  30-11-75,  10,67,786
 persons  were  detected  travelling  without  or  with  improper  tickets  and  asum  of  Rs.  1,42,49,307/-
 was  realised  from  them  as  Railway  dues  as  compared  to  the  detection  of  7,48,;298  persons  resul-
 ting  in  realisation  of  Rs.  1,02,03,076  as  Railway  dues  during  the  corresponding  period  of  the
 previous  year.  The  checks  are  being  continued  with  vigour.

 ealthy  industrial  relations  and  agreater  sense  ofdiscipline  have  enabled  Railways  to  achieve
 adl-round  operational  efficiency.  Close  watch  is  being  kept  on  freight  loading  which  has  pro-
 gressively  gone  up.  Constraints  in  movement  of  traffic  in  the  shape  of  quotas,  restrictions
 etc.  have  been  removed.  Intensive  monitoring  of  inter-city  supergoodstrains  has  been  under-
 taken. to  ensure  faster  transit  to  goods  and  better  availability  of  wagons.  The  marketing  and
 Sales  activities  of  the  Railways  have  been  intensified  with  a  view  to  attract  more  traffic  to  rail.
 Certain  high  rated  commodities  have  been  accorded  higher  priority  in  movement.  The  loading
 of  these  priority  commodities  is  specially  watched.

 Statement

 Statement  showing  earnings  for  post  emergency  period  of  3  months  period,  compared  with  pre

 emergency
 period  of  3  months.

 (Rupees/crores)
 ore  eee

 Period  April,  1975to  Period  July,  1975  to  Period  July,  1974  to
 June,  1975  September,  1975  September,  1974

 1 16-६1  (previous  year)
 At  cr  oe  ———

 र
 a  नन

 ergency)  (Post  emergency)

 Passenger  कि  113°85  95°88 133°28

 Other  Coaching  17°60  20°79  19°65

 Goods  .  270°48  277744  216°33

 Sun  dries  9°94  II°  82  8°71

 ह  431°30  423°90
 Total  —  340'

 37.0
 नि

 उद्योग  में  श्रमिकों  को  सहभागिता

 *102.  श्री  एम०  कल्याण सुन्दरम  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके

 मंत्रालय  में  शाप  सनौर  संयंत्र  स्तर  पर  उद्योग  में  श्रमिकों  को  भाग  देने
 की

 योजना  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  30

 1975  को  जारी  किये  गये  संकल्प  के  भ्रनुसार  तीनों  उत्पादन  अर्थात  चित्तरंजन  रेल  इंजन
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 पौष  25,
 1897

 लिखित
 उत्तर

 डीजल  रेल  इंजन  कारखाना  कौर  सवारी  डिब्बा  कारखाना  के  महाप्रबंधकों  को  ase  दिये

 गये  हैं  कि  वे  उपयुक्त  संख्या  में  शाप  परिषदें  श्र  पूरे  कारखाने  के  लिए  एक  संयुक्त  परिषद  स्थापित

 करें  जिन  में  प्रत्येक  उत्पादन  एकक  में  काम  कर  रही  कम  चारी  परिषद  द्वारा  नामित  प्रतिनिधियों  श्री र

 प्रशासन  द्वारा  नामित  प्रतिनिधियों  की  बराबर-बराबर  संख्या  हो  ताकि  वे  उक्त  संकल्प  में  बताये  गये

 विभिन्न  विषयों  का  निपटारा  कर  सकें  ।

 सामान्य  राजस्व  से  रेलवे  को

 *103.-  श्री  धामन  कर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  सामान्य  राजस्व  से  रेलवे  को  दिये  गये  ऋण  की  कितनी  राशि  हो  गईं

 wiz

 ऋण  कम  करने  के  लिये  परिचालन  दक्षता  के  अनुरूपित  तथा  उत्पादकता  को  बढ़ाते  हुए

 क्या  किफायती  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 रेल
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  लाभांश

 समकरण  के  लिए  wit  उन  कामों  के  लिए  जिनका  खच  विकास  निधि  से  किया  जाता  रेलवे  राजस्व

 आरक्षित  निधि  के  लिए  कुल  मिलाकर  343.07  करोड़  रुपये  का  ऋण  लिया  गया  था  ।  विकास  निधि

 से  कर्मचारियों  के  लिये  यात्रियों  के  लिए  सुविधाओं  तथा  अरन्य  लाभप्रद  परि चाल निक

 निर्माण-कार्यों  पर  ad  किया  जाता  है  ।  इन  तीन  वर्षों  में  69.  53  करोड़  रुपये  की  राशि  सामान्य

 राजस्व को  कर  दी  गयी  थी  जिसके  बाद  इन  तीन  वर्षों  की  अवधि में  इन  दो  खातों  में  कुल  273,  54

 करोड  रुपये  का  शुद्ध  ऋण  शेष  रह  गयी  था  |

 संचालन-व्यय  पर  नियंत्रण  रखने  के  उद्देश्य  से  रेलों  ने  कई  कदम  उठाये  हैं  ।  परि चाल निक

 कुशलता  तौर  बढ़ी  हुई  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  किये  गये  ग्रामीण  उपायों  में  से  कुछ

 डीज़ल  शर  बिजलीकम  का  योजनाबद्ध  यातायात  के  उच्च  घनत्व  वाले  मार्गों  पर  दोहरी  लाइन

 लोह  मैंगनीज़  कौर  चूना-पत्थर  शादी  जैसी  भारी  चीजें  ढोने के  लिए

 अधिक  क्षमता  वालें  माल-डिब्बे  चालू  माल  डिब्बों  में  सेंट  र-बफर  कप्लसं  लगाना  ताकि  अधिक  भारी

 गाड़ियां  चलायी  जा  प्रतिनिधिक  माल  ढोने  के  लिए  महत्वपूर्ण  वार्डों  का  थांत्रिकीकरण  श्रौर  विस्तार

 अनेक  सामानों  के  का रण  स्वाभाविक  अ्रसुविधा  से  बचते  के  लिए  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में

 आयात  मदों  के  बदले  देशी  मदों  का  माल  डिब्बों  का  बहतर  उपयोग  करने  के  उद्देश्य

 से  माल  डिब्बा-संचलन  का  फेरा  राशन  पर  गिट्टी  गाड़ियों  के  उत्पादनात्मक  उपयोग

 पर  कड़ी  इंजन  में  प्राग  जलाने  प्रतीक्षा  समय  में  कठौती  करके  म्यार  मार्ग  टर्मिनलों  ले

 पहले  तथा  विन्यास  arst  में  गाड़ियों  की  रुकौनी  का  परिहार  आदि  ।

 दहेज  संबंधी  मामले

 *  104.  सरदार
 स्वर्ण  fag  सोनी :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 को

 कृपा  करेंगे  कि  ¢

 वर्ष  1975  में  देश  के  विभिन्न  राज्यों  से  दहेज  के
 कितने  मामलों  के  बारे

 में  सूचना  दी

 ax
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 Written  Answers  Pausa  25,  1897  (Saka)

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  सभी  राज्यों  में  दहेज  सबंधी  विधि  के  सुचारू  प्रभावी

 क्रियान्वयन  के  लिए  कोई  ate  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 न्याय  sie  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  To  सईद  मोहम्मद  °

 ait  राज्य  सरकारों सच  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनो से  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रहो है  थ्रोट

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राऊरकेला  में  ad  रेल-डिवीजन  का  बनाया  जाना

 *105.  श्री  asta  सेठी  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रेल  डिवीजनों  के  बेडौल  होने  के  कारण  सरकार  उनका  पुनर्गठन  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  रोक

 क्या  राउरकेला  में  रेल-डिवीजन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 मुहम्मद  wat

 :  विमान  रेल  मण्डलों  के

 पुनर्गठन  के  लिए  इस  समय  किसी  विशेष  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ।  किन्तु  मुगलसराय

 में  एक  मण्डल  बनाये
 जाने

 की  सम्भावना की  जांच  की  जा  रही  हैं  ।

 जी  नहीं  t

 कम्पनियों  का  दिवालिया  होना

 *106.  थ्रो  शकर  राव  सावंत  :  क्या  न्याय  ale  कम्फ्तो  ara  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73,  1973-74  पर  1974-75  में  जिन  कम्पनियों  का  दिवाला

 निकला  है  उनके  नाम  क्या

 उनकी  आस्तियों  का  मुल्य  कितना  है  कौर  प्रत्येक  कम्पनी  पर  कितना  ऋण  कौर

 इस  वात  को  देखते  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  कि  दिवालियेपन  की  घोषणा  धोखें

 भरी  नहीं  है
 ?

 fafa,  न्याय  शौर  कम्पनी कार्य  मंत्री  एच०  कार  माननीय  सदस्य

 द्वारा  पुछ  गये  दिनांक  8-4-1975  के  लोक  सभा  म्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  5438  के  आश्वासन  को

 पूर्ण  करने  के  लियें  संग्रह  at  जा  रही  सूचना  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  एवं  यथा
 शीघ्र  सदन  के  पटल

 पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 यह  सुचना  सुलभ  ।

 परिसमापन की  क/यंवाहियां  सदस्यों  द्वारा  एवं  अथवा  जमाकत्ताद्ों  द्वारा  संकल्पों  के

 पारित  करने  से  या  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पारित  रादेश  से  प्रारम्भ  कीਂ  जाती  हैं  ।  कम्पनियों  के  इस

 प्रकार  परिसमापित  होने  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  कम्पनी  1956

 की  घारा  488  सदस्यों  के  एरिस छक  परिसमापन  के  मामलें  त्रुटिपूर्ण  घोषणा  के  प्रस्तुत  करने  के

 विरुद्ध  परिमाण का  उल्लेख  है  ।

 20



 जनवरी  15,  1976  लिखित  उत्तर

 रिसर्च  डिजाइन  एण्ड  स्टंण्डड  झ्रारगेनाइजेदान  द्वारा  नये  उपकरणों  का  डिजाइन  तैयार  किया  जाना

 *  107.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  बरपा  करेंगे  कि

 के  डिजाइन  तयार  किये  हैं  ;

 क्या  निकट  भविष्य  में  अत्यधिक  गति  बाली  रेलगाड़ी  चलाने  का  विचार  शौर

 क्या  कुछ  रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 रन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  अ्रभिकल्प  शोर  मानक  संगठन

 ने  हाल
 #

 रेल  इंजनों  प्रौढ़  सवारी  डिब्बों  से  सम्बन्धित  जो  नये  उपस्कर  बनाये  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  इस्पात  कारखानों  मं  शंटिंग  के  लिए  1400  अश्व  शक्ति  डी  एस  6)

 बड़ी  लाइन  का  एक  डीजल  रेल  इंजन  |

 (ij)  700  wea  शक्ति  का  जैड
 डी  एम  ..... 3/जिड  डी  एम  4  छोटी  लाइन  का  एक  डीजल

 रेल  इंजन  |

 (iii)  डब्ल्यू  सी  ए  ए०  सी०/डी०सी०  बिजली  रेल  इंजन  |

 (iv)  शीष  जनित  प्रणाली  द्वारा  चालित  48  शाधिकाओओं  वाला  वातानुकूलक  शयन  यान  ।  ्१४  ८५

 (४)  स्वयं  जिसका  मिले-जुले  वातानुकूलक  सवारी  जिनमें  पहले  दर्जे  की  10

 नुज़ूल  नायिकाएं  सशरीर  34  कुर्सीयान  सीटें  हैं  ।

 (vi)  90  सीटों  वाले  डी  लाइन  के  दूसरे  दर्जे  के  सवारों  डिब्बे  |

 (vii)  26  नायिकाओं  वाले  बड़ी  लाइन  के  पहले  दर्जे  के  सवारी  डिब्बे  |

 जी  नहीं  ।

 यद्यपि  इस  समय  गाड़ियों  की  वर्तमान  अधिकतम  saree  रफ्तार  को  बढ़ाने  का  कोई
 कन

 प्रस्ताव  नहीं  तो  भी  समय-समय  पर  गाड़ियों  के  चालन-समय  की  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  दो  स्टेशनों

 के  बीच  रफ्तार  तेज  की  जाये  कौर  इस  प्रकार  जहां-कहीं  सम्भव  हो  ठहराव  की  अवधि  कम  जैसे-जे ले

 इंजी  नियरी  सम्बन्धी  काम  पुरे  हो  रफ्तार  सम्बन्धी  पाबन्दियां  कम  करके  था  उन्हें  दूर  गाड़ियों

 के  स्टेशन  में  प्रवेश  के  लिए  स्टेशनों से  परे  ही  उन्हें  न  रुकना पड़े  इसके  लिए  सुधरी  हुई  टर्मिनल  क्षमता  क

 योजनाएं  सिगनल  व्यवस्था  में  सुधार  करके  शादी  ant  में  लगने  वाले  समय  को  कम  किया

 जाये  ।

 Electric  Trains  around  Delhi

 *108.  Shri  Hari  Siagh:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  wrethtr  Gover  iment  have  under  consideration  a  scheme  to  introduce  new  electric
 trains  around  Delhi  city  upto  a  radius  of  60  miles;  an

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  finalised  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  Yes,  Sir,  but  only  on  Tundla-Delhi  line.

 (b)  Electrification  of  नृतक छिटाहि प /हििट्न ए Delhi  is  in  progress.  The  section  from  Tundla
 to  Kiuirja  hasaltready  been  Electrictraction  for  main  line  Goods  and  passenger
 teains  is  expected  to-r¢ach  Délhi/NeW  Delhi  in  ‘stages  by  Decemiber,  1976.

 Delhi The  question  of  running  Electric  Multiple  Unit  type  suburban  trains  around
 afea  is  under  study  by  a  survey  team.

 2



 Written  Answers  January  15,  1976

 पेट्रोल  का  निर्वात

 *109.  श्री  डी०  के ०  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रसते  वर्ष  से  पट्रोल  का  निर्वात  करने  का  निर्णय  किया  हैं  ;

 भारत  में  पेट्रोल  की  वर्तमान  मांग  कितनी  है  ;  ब्रोकर

 वर्ष  1974  कौर  1975  में  कुल  कितना  उत्पादन  हुम  शर वर्ष  1976  के  लिए
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  जी  नही ं।

 वर्ष  1974  में  बिक्री  लगभग  12.69  लाख  मी०  टन  थी  ।  जनवरी  से  नवम्बर  तक

 इस  वर्ष  (1975)  में  मीटर  स्पिरिट की  बिक्री  लगभग  11.47  लाख मी  ०  टन हुई  1975 में  कुल

 बिक्री  लगभग  वर्ष  1974  के  अनुसार  होने  की
 उम्मीद

 की  जाती  है  ।

 1974  में  मोटर
 स्पिरिट  का

 कुल  उत्पादन
 12.  9  लाख  मी  ०

 टन हुआ  था  पौर  1975

 में  यह  12.  4  लाख मी  ०  टन  के  लगभग  होने  की  आशा की  जाती  1976  में  गेसोलीन का  उत्पादन

 गौर  बिक्री  लगभग  13.5  लाख  मी०  टन  होने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 1975  में  निहित  नई  रेल  लाइनों

 *  110.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  वर्ष  1975  में  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनमें  कितनी  कमी  रही  ;  ate

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा
 '  नथी  tag  लाइनों  के

 निर्माण
 के  लक्ष्य हर

 वर्ष  निर्धारित  किये  जात ेहैं  जो  उस  वर्ष  में  उपलब्ध  निधि  पर  आधारित  होते  हैं  ।  योजना  ग्रा योग  द्वारा

 अनुमोदित  आवंटन  के  भीतर  चालू  वर्ष  (1975)  के  लिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  उनके

 प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 कुछ  नहीं  |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कश्मीर  में  तेल  को  खोजे  का  काम  स्थगित  किया  जाना

 111.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :.
 पेट्रोलियम  मंत्री

 यहं  बताने  की  कपा  कि
 :

 क्या  कश्मीर  से  5  करोड़  रुपये  धनराशि  खर्च  करने  के  बाद  तेल  की  खोज  का  काम

 बन्द  क्र  गया  है  ;



 पौष  2
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 fafeq.  उतर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लिबिया  में  तेल  को  सोज  के  लिये  रूमानिया  के  साथ  समझोता

 *112.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र :  क्या  पेट्रोलियम  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लिबिया  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  रूमानिया  के  साथ  कोई  समझौता  अथवा

 सहमति  हुई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउरंहमान  :
 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।,

 एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  orale .  की  भूमिका  फर  पुर्नविचार

 *113.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  कया  न्याय  श्र
 कम्पनी  कार्य

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग के  कार्यक्षेत्र  तथा  भूमिका

 पर  पुर्निवचार  हो  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  शरीर  कम्पनी
 कार्य

 मंत्री  एच०  कार  :
 श्रीमान

 जी

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 बम्बई  हाई  में  निकाले  गये  तेल  का  वाणिज्यिक  उपयोग

 *114.  श्री  राजदेव  fag  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उबई  होई  में  खोदे  गये  तेल  कूपों  से  निकले  कच्चे  तेल  की  जांच  कर  ली  गई  है

 तथा  उसे  वाणिज्यिक  उपयोग  के  योग्य  पाया  गया  है  ;  भ्र

 यदि  निल  तो  कितने  कूप  सफलता  पूवे  खोदे  गये  हैं  तथा  उनमें  कितना  तेल  पाया  गया  है

 श्र  बम्बई  में  मिले  तेल  के  तेल-शोधक  कारखानों  में  कब  तक  पहुंचने  को  सभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  ज़ी

 ated  हाई  में  प्रभी  तक  12  कुंए  खोदे  गये  ।  दें  at  छोड़कर  कुतरो  में  तेल  पाया

 गया  ।
 चालू

 वित्तीय  बय  के  area
 तक

 वाणिज्यिक
 उत्पादन  मेरक  होने  की गिरिशा-है  ।
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 First  Class  and  A.C.  Berths  remaining  unutilized  due  to  increase  in  fares

 *115.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  whether
 sev:ral  Ist  class  and  air-conditioned  berths  remain  unutiliscd  after  the  in  crease  ir  their  fares
 in  the  last  ‘budget  resulting  ih  loss  to  the  Railways  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  There  was
 no  increase  in  the  railway  passenger  fares  in  the  last  budget

 उबर  संयंत्रों  का  उत्पादन  लक्ष्य

 *  116.  को  राजा  कुलकर्णी  :  रसायन  श्र  उबर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  को  उनका  संयत्रों  क्षतताप्रों  संम्बन्धी  परिव्यय  का  निर्धारण  करने  तथा  उत्पादनਂ

 लक्ष्य  तथा  कार्यक्रम  नियत  करने  में  कित  कठिनाइयों  का  करना  पड़
 रहा

 है  ?

 रसायन  कौर  उधर  मंत्री  पी०  सो०
 द
 क्रश  एवं  राष्ट्रय  अर्थ  व्यवस्था  के  विकास

 की  महता  को  ata  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  योजना  शोर  संसाधनों  के  आबंटन  में  उ  रक  संयंत्रों  में  निवेश

 को  अ्रधिक  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  1975-76  के  प्रारम्भ  में  नाइट्रोजन  को  22  लाख  मी  ०टन

 की  स्थापित  क्षमता  को  1978-79  तक  49  लाख  मी  ०टन  तक  बड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।  सरकार  का

 उद्देश्य  उनका  में  श्रात्मनिभेरता  प्राप्त  करना  है  |

 उत्पादन  में  सुधार  करने  कौर  लक्षों  की  प्राप्त  करने  के  विचार  से  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार

 करने  कौर  विद्यमान  संयंत्रों  से  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  चालू  वर्ष  में  पिछले  ay

 के  11.85  लाख  मी ०  टन  की  तुलना में  15  लाख  मी०  ca  नाइट्रोजनਂ  का  उत्पादन  होने  पत्र  इस

 प्रकार  30  प्रतिशत  वृद्धि  दर  प्रप्त  करने  की  राशा  की  जाती  है  ।  क्षमता  के  उपयोग मे ंमे ंभी  औसतन

 58  प्रतिशत से  औसतन  68  प्रतिशत का  सुधार  होगा
 |

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता

 *  117.  सौलाना  इसहाक  सम्मति  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करीब  कि

 क्या  दिल्‍ली  शौर  अन्य  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  निधन  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  देने

 के  लिए  कोई  निर्णय  किया  गया  है  कौर  क्या  इसका  ब्यौरा  तैयार  किया  गया  है  ;  कौर

 )  यदि  at,  तो  उसको  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 vara  कौर  कम्पनी  कार्य  एच०  शार ०  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  महीं  उठता  |

 Theft  of  Passengers’  Goods  in  various  Zonal  Railways

 #1718.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  incidents  of  theft  of  passengers’  goods  that  took  place  in  various  zonal

 Railways  during  the  last  ‘six  months;

 (b)  the  number  of  culprits  arrested  in  these  thefts;  and

 ttinlg eta)  an  end  to  these  thefts  ? (c)  the  steps  taken  by  Railways  towards  put
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b).  Tne  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (c)  @)  Important  and  affected  night,  passenger  trains  are  being  escorted  ty  Armed  Ge-
 vernment  Railway  Police  guards.

 (ii)  Patrolling  on  the  platforms  and  other  vulnerable  areas  has  been  further  intensified
 by  the  Government  Railway  Police.

 (iii)  Plain  cloth  staff  of  Government  Railway  Police  is  also  deputed  to  keep  a  watch  over
 the  activities  of  suspects.

 (iv)  Sources  are  bring  deployed  by
 th

 Government  Railway
 Police  to  collect  intelligence

 about  the  bad  elem=nts.

 (४)  Frequent  surprise  checks  are  exercised  by  Government  Railway  Police  supcrviscry
 officers.

 निर्वाचन  main  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 *119.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  न्याय  शर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्त  मान  एक  सदस्यीय  निर्वाचन  आयोग  को  विस्तार  करने

 का  ौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  और  कब  ?

 fafa,  न्याय  श्र  कम्  पना owt  कोय .  #  2  way सनत  \  श्री  एच०  कार  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 मतदान  कम  करना

 *120.  श्री  रोनेन  सिन  :  कपा  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  का  करेंग
 ण

 कि  क्या  सरकार  18  ag  की  ord  के  व्यक्तियों  को  मताधिकार  देने  के  बारे  में  ग्रीम  निणय  ले

 लिया  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  (eit  एच०  कार  :  जी  हु  t ता  |

 are  इण्डिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  को  बैठक  में  किये  गये  faery

 4122.  मी  कल्थाभसुन्दरम  :
 क्या

 अभी  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 ब
 (  wh  )  न्या  झाल  इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  की  सामान्य  परिषद्‌  की  8  से  10  1975

 तक  हुई  ton  में  किये  गये  fasta  सरकार  को  प्राप्त  हो  गये  हैऔर  उसने  उन  पर  विचार  कर  लिया

 शरर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 शम  मंत्री  care  :  (%)  शौर  भाल
 इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कॉग्रेस

 को
 सामान्य

 पारित  द्वारा  पारित  किए  गए  ऐसे  सं  कल्पों  जो  श्रम  मंत्नालय  से  संबंधित  एक-एक  प्रति  सदन  की

 मेज  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखी  गई  hag  सख्या  एल०
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 राष्ट्रीय  शिखर  संस्था

 *125.  थ्री  एस०  Yo  मुरुगनन्तम :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि :

 wa  तक  राष्ट्रीय  शिखर  संस्था  को  कितनी  बैठकें  हुई  हैं  ;

 (a)  उनमें  किये  गये  मुख्य  fore  कया  हैं  ;

 क्या  नियोजकों  द्वारा  ये  निर्णय  लागू  किये  गये  थे  ;  शौर

 इन  निर्णयों  को  लागू  कराने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ
 :

 राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  की  a  तक  बैठकें हुई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  समितियाँ  स्थिति  करना :

 (६,  शिखर  निकाय  का  विचार  है  कि  प्रत्येक  मुख्य  उद्योग  के  लिए  विलम्ब  राष्ट्रीय

 श्रौद्योगिक  समिति  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ate  इन  समितियों  को  जबरी  बन्दी  या  धीरे

 घेराव  या  हड़तालों  सहित  सभी  समस्या त्रों  की  जांच  करनी  चाहिए  ate  एककों  को  उचित

 कार  से  सलाह  देनी  चाहिए  प

 2  जबरी  धीरे-धीरे  काम

 नियमानुसार कार्य  शादी

 ६ 'राष्टीय  शिखर  निकाय  are  करता  है  कि  किसी  भी  एकक  या  उद्योग  में  कोई  एक  तरफ

 जबरी  छुट्टी  नहीं  होनी  चाहिए  तथा  यह  कि  जबरी  छुट्टी  से  सम्बंधित  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  पहले  प्लांट

 स्तरीय  द्विपक्षीय  बैठकों  में  विचार-विमर्श  किया  जाए  कौर  यदि  उस  स्तर  पर  कोई  समझौता  हो  जाता

 हैਂ
 इस

 प्र  कार  के  समझौते
 की  शर्तों पर  जबरी  छुट्टी  आरम्भ की  जाए

 ।
 यदि  प्लांट

 स्तरीय

 द्विपक्षीय  विचार-विभर्शों  में  कोई  समझौता  नहीं  होता  तो  मामला  या  तो  उद्योग  की  राज्य  या  राष्ट्रीय

 समिति  द्वारा  निर्दिष्ट  समय  सीमा  के  अन्तर्गत  उठाया  जाएगा  बै

 3.  श्रनुपर्स्थिति

 स्वीकार  किया  गया  कि  अनुपस्थिति  को  निरुत्साहित
 '  किया  जाना  चाहिए  ate  श्रमिक

 संघों  को
 अनुपस्थिति  को  घटा  कर  न्यूनतम  करने  के  लिए  अपनी  मध्यस्थता  प्रदान  करनी  चाहिए  गौ

 4.  सातों  दिन .  काम

 दिन  काम  के  बारे  में  यह  निकाय  इन  प्रस्तावों  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  करती  है

 क्योंकि  उससे  उत्पादन  तथा  रोजगारों  के  अ्रवसरों  मे  वांद्ध  खास  तौर  पर  उस  हालत  में  जब  कि

 डसे  श्रमिकों/संघ  (7)  से  समझौता  किया  जाना  हैਂ  ।'

 राष्ट्रीय  शिखर  निकाय
 ने

 भी  संतों  दिर  मं  के  लिए  दिशानिर्देश  निर्धारित  किए थे  ।
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 5.  राज्य  दिखा  निकाय

 शिखर  निकाय  की  सब सम्मति  से  यह  राय  है  कि  जो  नई  स्थितिਂ  ग्रा पात स्थिति  की

 घोषणा  के  बाद  पदा  हो  गई  उससे  निबटने  के  लिए  शिखर  निकाय  ब्रावश्यक  है  ।  राष्ट्रीय

 शिखर  निकाय  को  यह  विश्वास  है  कि  सभी  राज्यों  में  राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  के  नमूने  पर  राज्य  स्तर  के

 शिखर  निकाय  स्थापित  किए  जाने  चाहिएं  ।  औद्योगिक  संबंधों  तथा  अन्य  सम्बद्ध  समस्याओं  से  तत्परता

 से  निबटने  के  लिए  यह  भ्रावश्यक  होगा  ।  शिखर  निकाय  सभी  राज्य  सरकारों  से  यह

 अ्रवरोध  करता  है  कि  वे  स्तरीय  शिखर  निकाय  तत्काल  स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाएं  |  राष्ट्रीय

 शिखर  निकाय  ने  ate  wet  चाहा  कि  शिखर  निकाय  के  प्रतिनिधि  संबंधित  मान्यता  प्राप्त  संग

 gra  नामित  किए  जाएंगे  ।

 6.  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  का  भाग  लेना

 हू राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  इस  बात  को  नोट  करता  है  कि  प्रदान  मंत्री  द्वारा  घोषित  20  सूत्री

 कार्यक्रम  में  एक  कार्यक्रम  उद्योगों  विशेषकर  शाप-फ्लोर  स्तर  पर  कौर  उत्पादन  संबंधो  के ंकं
 मों

 में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  लेने  सं  बंधी  योजना  से  संबंधित  है  ।  राष्ट्रीय  शिवर  निकाय  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  द्वारा

 भाग  लेने  को  बड़ा  महत्व  देता  है  ही

 (  शर  :  शिवर  निकाय  ने  10-1-76  को  हुई  प्रयास  छड़ी  बैठक में  खबरों

 छंटनी  बंदी  धीरे  काम  नियमानुसार  काम  करने  शादी  की

 समस्या  की  पुनरीक्षा  की  ।  समिति  ने  अनुभव  किया  कि  कतिपय  क्षेत्रों  में  प्रगति  पुर्णतः  संतोषजनक  नहीं

 है  ।  इसलिए  राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  ने  यह  निगम  किया  कि  प्रत्येक  पक्ष  के  तीन  तीन  प्रतिनिधि  शामिल

 करके  एक  छोटी  सी  द्विपक्षीय  समिति  स्थापित  की  जाए  जो  जबरी  कौर  बन्दी  के  मामलों

 की  आंच  करे  कौर  जहां  वहू  उचित  जांच  के  बाद  संतुष्ट  हो  जाए  कि  इस  प्रकार  की  जबरी  दी

 निष्कपट  नहीं  वहां  समूचित  कारवाई  की  सिफारिश  करे  ।

 इस्पात  को  खपत

 *  126.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  तीन  वर्षों  की  तलना  में  इस  वर्ष

 =

 में  इस्पात  की  खपत  में  कमी  हुई  है  ;

 (a) {mr\

 यदि  हां  ।  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस्पात  संयंत्रों  के  पास  जमा  इस्पात  a स्टाक  को  कम  करने  के  लिये कय क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्रजीत  इस  वर्ष  इस्पात  की  खपतਂ

 में  मामली  कमी  हई  है  ।

 (1)  निर्माण  कार्यों  में  कमी  arg  है  ।

 (2)  सरकारी  श्रयोजनाग्रों  तथा  प्रत्या योजनाओ ओं  के  लिए  माल  देने  वाले  निजी  उद्योगों

 द्वारा  अप क्रय  में  कमी  हुई  है  ।

 (1)  इस  ag  निर्यात में  वृद्ध
 करने

 के  लिए  श्रमिक  प्रयत्न  किये
 गये  हैं हैं

 ग्रोवर
 लोहे

 रोक

 इस्पात  के  नि  हद  Ny  काफी  ast  बुक  किये  गये  31-  12-75  तक

 य्
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 लगभग  2.60  लाख  टन  इस्पात  मूल्य  46,  71  करोड  रुपये  बैठता  निर्यात
 किया  जा  चुका  है  ।

 (2)  सरकार  ने  निर्माण  कार्यों  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  हटा  लिये  हैं  ।

 (3)  इस्पात के  उपयोग  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  श्री  हटा  लिये ay  हैं  l'

 बम्बई  टेलोफोन्स  के  लिये  हालत  सामान  को  atte

 *  129.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशो ंडे  क्या  संवार  मंत्रो  यह  बताने  की  ८11  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में
 टे लो फोनों  क  रख-रखाव  के  लिये  अ्रपेक्षि  स

 ञ  ft
 {  >  क NOT  we  गल  ग्रोवर  मैगनेट  कायल

 जैसे  फालतू  सामान  का  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  द्वारा  निर्माण  नहीं  किया  जता  ;

 यदि  तो  क्या  बम्बई  टेलीकोन्स  ने  ये  फालतू  सामान  carl  बाजर  से  खरोचे  थे

 जो  घटिया  किस्म  के  थे  ;  ग्रोवर

 डाक  व  तार  विभाग  द्वारा  बम्बई  टेलीफोन  के  लिए  फालतू  सामान  को  खरोद  पर

 वर्ष  1973  तथा  1974  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  ?

 संचार  मंत्री  (sto  शंकर  दयाल  :  झ्राटोमटिक्र  टेलीविजन  एक्सचेंजों  के

 रखाव  के
 लिए

 अधिकतर  फालन  जिनमें  रिले  क्वायल  कौर  मेहनत  क्वायल  भी

 शामिल  इर्विन  टेलीफोन  इंडस्ट्री  द्वारा  तेयार  करिए  जाते  हैं  ।  दूसरे  निर्माताओं  द्वारा  तयार  किये

 गये  कुछ  फालतू  पुर्जों  को  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्री  कड़े  परीक्षा ग  के  बाद  सप्लाई  करती  है  ।  कभी-कभी

 स्थानीय  टेलीफोन  अ्ंधिकारी  भी  परिस्थिति  के  महत्व-ग्रोस  सप्लाई  की  स्थिति  को  देखते  हुए  कुछ  फालतू

 पुर्जे  बाजार  से  खरीदते  हैं  ।

 बम्बई  टेलीफोन  ने  मैग्नेट  क्वायल  कौर  रिले  क्वायल  स्थानीय  बाजार  से  नहीं  खरीदे

 थे  ।  क्षतिग्रस्त  मैग्नेट  क्वायल ों  की  मरम्मत  स्थानीय  रूप  से  करवाई  गई  थी  |  इसमें  इन

 ०३  को  वाइड  करने  की  पुरी  क्ष  मता  है  कौर  श्रब  कोई  भी  मरम्मत  बाहर  के  बाजार  से  नहीं  करवाई

 जा  रही  बम्बई  टेलीफोन  ने  स्थानीय  बाजार  से  जो  फालतू  पुज  खरोदे  थे  वे  ऐसी  मदें  हैं
 जिन  पर

 कोई  टीका  टिप्पणी  नहीं  होती  है  ale  नमूनों  का  परीक्षण  व  थोक  सप्लाई  का  निरीक्षण  करने  के  बाद

 ही  इनकी  खरीद  की  आती  है  ।

 बम्बई  टेलीफोन  द्वारा  फालतू  पुर्जों  पर  किया  गया  वर्षवार  खरब  इस  प्रकार  है  —a

 का  कल

 आईटी  ०भाई०  स्थानीय

 सप्लाई  खरीद

 ne ee  ee  cent  ret  ee  eee

 लाख  रुपये
 लाख

 रुपये

 1973-74  26.43  0.93

 1974-76  20, 18  1.  66



 शेनवरी
 15)  1976

 =  शि  alms
 लिखित  उत्तर

 कम्पनियों  द्वारा  बोनस  में  कटौती

 *  130.  एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 :

 नया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अधिकांश  कम्पनियों  ate  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  ने  भारी

 लाभ  होने  के  बावजूद  अपने  तमंचा  रियों  को  बोनस  के  भूगतान  में  भारी  कटौती  को  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  अ्रधिकारों  के  ऐसे  कुरूप nt  को  रोकते  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 श्रम  मंत्री  रघनाथ  कौर  सरकार  के  पास  कोई  सुचना  नहीं है
 |

 बोनस  भुगतान  1966  के  अनुसार  बोनस  देय  है  ale  यदि  कोई  नियोजक  अधिनियम  के

 mars  देय  राशि  से  कम  का  भुगतान  करता  तो  उसके  खिलाफ  कानून  के  श्रन्तगंत  कार्रवाई  को

 जा  सकती  है  ।

 उद्योग  के  yi  में  अ्रमिकों  का  सहयोग

 *  132.  श्री  रोनेन  सेन

 श्री  भोगेन्द्र  '

 :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  शाप  फ्लोर  तथा  संयंत्र  स्तर  पर  उद्योग  के  प्रबन्ध  में

 श्रमिकों  का  सहयोग  लेने  की  योजना  लागू  कर  दी  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसे  उपक्रम  कौन-कौन  से  हं  ?

 श्रम  मंत्रो  रघवाथ च्च्  :

 शौर  :  श्रम  मंत्रालय  में  सहज  रुप  से  उपलब्ध  जानकारी  के  निम्नलिखित

 केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रमों  ने  परियोजना  को  या  तो  किया  है  या  प्लांट  स्तर

 भ्र ौर  शाप  प्लोर  स्तर  परिषदों  की  स्थापना  करने  की  कार्यवाई  श्रीराम  की  है

 (1)  हिन्दुस्तान  शिपयाइं  विशाखापत्तनम  |

 (2)  माज़ा गांव  डाक  बम्बई  ।

 (3)  इंडिया  गवर्नमेंट  fare,  कलकत्ता  ।

 (4)  दामोदर  वैली  कार्पोरेशन  कलकत्ता  |

 (5)  दुर्गापुर  स्टील  दुर्गापुर  ।

 (6)  बोकारो  स्टील  बोकारो  स्टील  सिटी  ।
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 7)  भारत  श्रोपथलमिक  ग्लास  दुर्गापुर  ।

 (8)  ware  स्टील  दुर्गापुर ।

 (9)  इंडियन  टेलिफून  इंडस्ट्रीज  |

 (10)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  भूपाल  |

 (11)  dat  इंजीनियरिंग  रांची  ।

 (12)  इलेक्ट्रॉनिक्स  कार्पोरेशन  ग्राफ  हैदराबाद  |

 (13)  भारत  हैवी  प्लैंक्स  एण्ड  विशाखापत्तन  |

 (14)  हिन्दुस्तान  केस  रुप  नारायणपुर  |

 (15)  भारत  डायनामिक्स  हैदराबाद  |

 (16)  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेश्यूटिकलस  लि०  ,

 (¥)  ऋषिकेश  ।

 सिंथेटिक  gra  हैदराबाद  |

 (17)  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  श्राफ  गोरखपुर  ।

 (18)  हिन्दुस्तान  भ्रागेंनिक  कॉमिक्स  डाकघर  ज़िला  महा  राष्ट्र

 1975  के  दौरान  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  हुई  दुर्घटनायें

 *135.  श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र
 :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ः  1975 के  दौरान  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  कितनी  दुर्घटनाएं हुई हुई  ;

 क्या  संयंत्र  की  देखभाल  संतोषजनक  ढंग  से  हो  रही  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  चन्द्रजीत  :  कुल  दुर्घटनाएँ

 205 हुई  थी  जिनमें  17 5  दुर्घटनायें  में  कारखानों  के  कर्मचारी  कौर  30
 में  निर्माण  काय

 में  लगे  ठेकेदारों  के  श्रमिक  दुर्घटनाग्रस्त हुए  थे  ।  इन
 205

 दुर्घटनाओं  में  8  घातक  दुर्घटनाएं  थीं

 जिनमें  4  का  रखाना  मचा  रियों  र  4  ठेकेदारों  के  कामगारों  की  जानें  गई  थो  |
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 उत्तर

 राजधानी  में  पोलियो  को  कसी

 कै  137-  श्री  ah  भूषण  :

 श्री  सतपाल  कपूर  :
 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  इंस्टीट्यूट  श्राफ  कौमुनीकेबल  डीसीपी  के  अनुसार  दिल्ली  में  पोलियो

 के  रोगियों  की  संख्या  में  विधि  हो  रही  है  ;

 क्या  पौलियों  वैक्सीन  राजधानी  में  काफी  समय  से  कम  मिल  रही  है  ;  भर

 इस  आवश्यक  प्रेयसी  की  मांग  पूरी  करने  सनौर  इस  रोग  पर  नियंत्रण  करन  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  :  कौर  :  जी  नहीं  ।

 पोलियो  वेक्सीन  की  मांग  जमाई  हुई  )  वेक्सीन  के  आयात  सें  पुरी

 की  जाती  हैं  ate  हैडिन  इस्टेट  बम्बई  उसका  घोल में  तैयार  करके  उचित  खुराकें  बना  ली  जाती

 हैं  फिर  तब  सप्लाई  कर  दी  जाती  इस  वैक्सीन  को  भारत  में  बनाने  के  लिए  भी  प्रयत्न  किए

 रहे  हैं
 ।

 पोलियो  की  रोग  थाम  करने  कौर  उस  पर  काबू  पाने  के  लिए  जो  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  वे  इस

 अकार हैं  :--

 (1  )  बड़े  बड़े  अस्पतालों  ने  गम्भीर  रुप  से  बीमार  रोगियों  को  विशेषज्ञों  का  इलाज  सुलभ

 कराना  इलाज  के  बाद  भी  जिनको  थोड़ी  बहुत  लकवे  की  शिकायत  रह  ही

 जाती  है  उनको  उपयुक्त  काम  देना  ।

 (2)  जब  कभी  पोलियों  के  फैलने  की  सम्भावना  नजर  कराये  तो  बच्चों  जिन्हें  यह  रोग

 आसानी  से  पकड़  लेता  कोरल  पोलियो  वैक्सीन  देकर  उनके  बचाव  के  लिए  टीका

 लगाने  का  व्यापक  अभियान  चलाना  |

 (3)  पोलियो  से  बचाव  के  लिए  लोगों  को  रोग  से  बचाव  की  जरुरत  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 श्राम  उपाय  समझाना  |

 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  झ्राँघ्र  प्रदेश  का  सर्वेक्षण

 *  138.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  ने  ग्राहक  प्रदेश  का  सर्वेक्षण  किया  है  तथा  उसे  वहाँ

 बहुमूल्य  खनिजों  के  निक्षेप  मिले  हैं  ;  ौर

 इन  खनिजों  का  विकास  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  भ्र ौर  :  हां  मैसेज

 स्तान  कौर  लि०  ने  प्रति  दिन  120  टन  सीसा  वयस्क  का  उत्पादन  करने  हेतु  एक  खान  का  विकास  किया

 है  कौर  फरवरी  1975 में  100  टन  दैनिक  क्षमता  वाला  एक  सान्द्रण  चालू  कर  दिया  गया  है  +  खान  का

 उत्पादन  बढ़ाने  श्र  सान्द्रण  की  क्षमता  तदनुरूप  कर  देने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  ने  रामगिरी  स्वर्ण  क्षेत्र  की  येप्पापाना  खान  में  खोज  कार्य  कर  ने  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।  उड़ीसा  को  सीमा  के  पास  बाक्साइट  भण्डारों  के  संबंध  में  भी  व्यापक  खोज  कार्य  किया

 जा  रहा  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  भ्रान्ति  प्रदेश  राज्य
 खनन  निगम  ने  भी  कुछ  महत्वपूर्ण

 खनिज
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 चूना  कायनाइट  के  लिए  खुदाई  करने  का  प्रस्ताव

 किया  है  ।

 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  के  उत्पादों  का  नियति

 *140  श्री  राज  देव  fag  :  कया  संचार  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 (3)  क्या  भारतीय  टेलिफोन  उद्योग  को  झपने  विभिन्‍न  उत्पादकों  का  निर्यात  करने  के

 30  से  अधिक  देशों  से  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  आगा  2  आगामी  वर्षों  में  भारतीय  टेलीफोन  उपयोग  के

 का  निर्यात  कई  गना  बढ  जायगा  ;

 2  o  न
 क्या  हमार  उत्पादकों  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सुदृढ  अ्राधार  प्राप्त  रहा

 0?  भ्र ौर
 ~

 सरदी  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  वस्तुझ्नों  को  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के

 लिये  श्र  कारखाने  स्थापित  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्री  (Sto  दांकरद्राल  जी

 आगामी  वर्षों  में  इ  इडियन  टेलीफोन  5६  (  के  निर्यात  में  पर्याप्त  वृद्धि  होते  को न

 आशा  है  ।

 इन  दस्तूरों  को
 समग्र  मांगों  के  ग्रा घार  पर  श्र  प्रतीक  कारखाने  लगाए  जाएंगे  ।

 लक्ष्य दीप  द्वीपों  के  तटों  के  भाग  तेल  की  खोज

 539.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्य  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  लक्ष्यद्वीप  द्वीपों  के  तटों  के  आगे  तेल  की  खोज  करने  का  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  खोज  कार्य  कब  आरम्भ  हो  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  कौर  1976

 अथवा  1977  में  किसी  समय  लक्ष्यद्वीप  के  द्वीपों  के  उपतर  में  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  करने  की  योजना  है  ।

 प्राप्त  किये  गये  आंकड़े  यदि  आशाजनक  होंगे  तो  आगे  कार्य  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ।

 परिचय  बंगाल  में  रेलवे  श्रीपाल  तथा  स्वास्थय  यू  निट

 540.
 श्री  शंकर  नारायण  सिह

 देव
 :  क्या  रेल  मंत्री यह

 बताने
 की  छुपा  करेंगे कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  उन  रेलवे  स्टेशनों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  पर  कोंचा  रियों  के  लिए

 रेलवे  अस्पताल  तथा  स्वास्थ्य  यूनिट  स्थापित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 इन  प्रत्येक  स्टेशनों
 पर  काम  करने  वालें

 क्मेंचा  रियों
 की  संख्या  कितनी  है  जिनको  इनसे

 लाभ  हो  रहा  है

 रेल  मंत्रालय  म
 उप  मंत्री  बूटा  सिह

 :  (#)  पश्चिम  बंगाल  2  रेलवे  भ्र स्प ताल

 65  स्वास्थ्य  यूनिट  हैं
 ।

 लगभग  2.25  लाख  रेल  कर्मचारी  |
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 उत्पादन  एककों  को  वैगनों  के  लिए  दिए  गए

 541.  श्री  ए०  के०
 किस्कू

 दिया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एकक-वार  कौर  वर्षवार  कुल  कितने  बैंगनों  के  लिए

 matey  दिये  गये

 उक्त  अवधि  के  दौरान  दिये  गये  क्रयादेशों  के  आधार  पर  एकक-वार

 वर्ष-वार  कुल  कितने  ana  प्राप्त  कौर

 पांचवीं  योजना  के  रेलवे  के  लिए  कितने  anal  की  वह-वार  आवश्यकता

 होगी  ate  उचित  समय  में  बैंगनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :  att  विवरण  संलग्न

 है  ।  प्रियाल  में
 रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  ठी०  10114/76]

 माल-डिब्बों  की  जरूरतों  का  हिसाब  पूरे  पांच  ay  की  aati  के  लिए  लगाया

 जाता  है  ।  2,800  लाख  मीटरिक  टन  के  प्रारम्भिक  यातायात  के
 लक्ष्य  को  पूरा  करने  के

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  लगभग  1,00,000  माल  डिब्बों

 के  हिसाब  की  खरीद  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  चूंकि  योजना  के  प्रथम दो  वर्षों  में

 माल  यातायात  इतना  नहीं  gat  जितना  कि  शुरु  में  भ्र तु मान  लगाया  गया  इसलिए wa

 झुमाना  यह  है  कि  योजना  के  शर्त  तक  रेलों  को  लगभग  2,500  लाख  मीट्रिक  टन

 ग्रातायात  की  ढुलाई  करनी  पड़ेगी  ।  यातायात  की  इस  मात्रा  के  लिए  लगभग

 72,000  माल-डिब्बों  की  जरूरत .  पड़ेगी  .।  1974-75  के  वास्तव  में  10958

 माल-डिब्बे  के  हिसाब  खरीदे  गये  थे  ate  तराशा  है  कि  1975-76  कौर

 1976-77  दौरान  लगभग  11,000  तथा  10,000  माल  डिब्बे  खरोदे  जायेंगे  ।

 Construction.  of  Overbridge  in  Birla  Nagar

 state  :
 542.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 (
 /

 भ  a)  wiether  the  Municipal  Corporation  of  Gwalior,  Madhya  Pradesh  had  made  a  demand
 for  the  construction  of  a  railway  overbridge  in  Birla  Nagar;

 (b)  wacther  the  p2rmission  for  the  construction  of  the  overbridge  has  been  given  by
 115  Riilway  Board  after  conducting  a  thorough  survey  in  this  regard  ;

 (c)  when  construction.  work  is  likely  to  start;

 (d)  the  amount  proposed  to  be  sp2nt  by  the  Central  Government  and  the  State  Govern-
 meat  s:parately  and  the  amount  the  Municipal  Corporation  of  Gwalior  has  promised  to

 pay  for  the  purpose;  and

 (e)  the  time  by  which  the  work  is  proposed  to  be  completed  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  A

 proposal  for  construction  of  a  road  over-bridge  at  Birla  Nagar  in  replacement  of  levelcrossing
 No,  424  near  Gwalior  was  sponsored  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  in  1971,  but  not
 by  the  Municipal  Corporation  of  Gwalior;  and  was  accordingly  included  in  the  Railway’s  Works
 Programme  for  1972-73.

 (b)  Not  yet;  the  estimate  for  the  work  is  still  to  be  sanctioned.

 finalised  and  it  is  thre
 (c)  'e  layout  for  the  proposed  raod  over-bridge  and  its  approaches  have  not  yet  been

 ॥ ore  not  possible  to  indicate  at  this  stage  as  to  when  the  work  would  be
 started  physically.
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 (a)  According  to  the  original  proposal  finalised  by  the  State  Government,  the  work  was
 estimated  to  cost  Rs.  50१95  lakhs  in  1972-73  out  of  which  Railway’s  share  was  Rs,  23°53  lakhs
 and  State  Government’s  share  Rs.  27°42  lakhs.  The  Railways  are  not  aware  as  to  whether
 tbe  Gwalior  Municipal  Corporation  has  promised  to  pay  any  amount  for  the  purpose.  These
 costs  may  have  to  be  revised  due  to  the  rise  in  prices  during  the  intervening  period.

 (c)  As  the  layout  of  the  Bridge  and  approaches  are  still  under  finalisation,  it  is  not  possible
 to  indicate  the  tims  by  which  the  work  would  be  completed,

 औषधियों के  मूल्य  में  कमी
 543.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :

 श्री  afar  भूषण  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण पाण्डे  :
 fr
 |  क  क रसायन  कौर

 उर्वरक
 मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  उन्होंने  21  1975  को  म्रहमदाबाद  में  कहा  था  कि  श्रौवधियों

 के  मूल्यों  में  1976  से
 कमी

 की  शर

 यदि  तो  सामान्य  लोगों  द्वारा  प्रयोग  में  लाई
 जाने  वाली

 औषधियों
 के

 मृत्यों

 में  कितनी  कमी  करने  का  विचार

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  (sit  पी०  ato  :  ate  विवरण

 पत्र  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ग्रौषधियों  के  मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  हाथी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर

 सरकार  बहुत  गौर  से  विचार  कर  रही  है  ।  सरकार  श्रौषध  मूल्यों को  सुस्थिर  बनाएं  रखने

 को  आवश्यकता  wie  उत्पादकों  के  वास्ते  उपयुक्त  लाभ  को  सुनिश्चित  करने  की

 पर  विचार  करेगी  ।  उस  का  निर्णय  शीघ्र  किए  जाने  की  आशा  है  :--

 are

 हार
 क्रम  सं  ०  अवध  का  नाम  यूनिट  पूर्वे  संशोधित

 मलय  aq  नियत  किए

 गए  मूल्य
 गीला

 रुपये  रुपये

 100.00 LVUVU.UU  95,  00 विटामिन  ग्राम

 2350.00 फॉस्फेट  सोडियम  =  feo  ग्राम  2500. 00

 इण्डिया  )

 2800,  00

 3000. 00

 डी  पी

 बेन्यामिन  पेसिलीन  कि०  ग्राम  1263.  00  1375.00

 ए
 के

 2000. 00

 मनस )
 os  sce  eer  य
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 3.  राज्य  व्यापार  निगम  ने  भी  चालू  वर्ष  के  दौरान  wy  ज  अंधों  के  मूल्यों में
 ै

 कमी  कर  दी  है
 नात  नलिन

 करेम  स०  औषध  का  नाम
 प्र  संजो  धत  मूल्य  बाद  में  संशोधित  किये

 गए  मूल्य
 भ  tne  ne  re  eerie  eens  a  $<  —  re  अमस वस रस नट

 रुपये/प्रति  fFo  ग्राम  रुवये|प्रेति  कि०  ग्राम

 एस्पिसिलीन
 एहसास

 2030  00  1540.00

 एस्पिसिलीन  aifearny.  1670  00  1300.00

 3  एम्पिसिलीन  रिहा  gc -  1425  00  1105  00

 क्लोरम्फोनिकोल  पत्मिटेट  670  00  522  00

 5  क्लोरम्पेनिकोल  पाउडर  646  00  524  60

 क्लोरम्फोनिकोल  सोडियम  सैक् सीनेट  1060  00  748  00

 इण्डोलेधसिन  1316  00  816.  68
 विडिओ A  AE  tC

 इन  श्रौषधों  पर  आधारित  सुत्र  योगों  के  मूल्यों  में  महत्वपूर्ण  गिरावट  ars  है  ।

 तेल  की  खोज

 544.  ज्योतिर्मय  बसु  :
 पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  क्षेत्रों  के  राज्य-वार  नाम  क्या  जहां  इस  समय  अशोधित  तेल  के  लिए

 खोज़  काय  चल  रहा  कौर

 sa  विदेशी  फर्मों  नाम  क्या  जो  इस  aa  में  सहयोग  कर  रही  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुचना  नीचे

 दी  जाती  है
 ह  cee  a

 ऋमिक  राज्य  क्षत्र  का  नाम
 ————  capa  nts हाय

 श्रीनगर  घाटी
 जे  एण्ड  के

 राजस्थान  जिला  जैसलमेर

 पश्चिम  बंगाल  जिला  24

 मेघालय  च्  (|  AEs चक

 क  जिला  faa

 त्रिपुरा  बारा मरा

 तामील  नाम  थान जावर

 etre का  अहमदाबाद

 मौलाना

 हिमाचल  प्रदेश  राममेहर  क्षेत्र

 10  नागालैण्ड  मोकोकचुंग

 | |
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 इन  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोजਂ के के  लिए  कोई  भी  विदेशी  फर्म  सहयोग  नहीं  दे

 रही है

 लावारिस  सामान  को  बेंचने  से  प्राप्त  धनराशि

 545.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 गन्तव्य  स्थान  पर  दिन  से  भ्रंघिक  समय  तक  पड़े  भाल  को

 जब्त  करने  तथा  बेचने  सम्बन्धी  अध्यादेश  के  पारित  होने  के  बाद  विभिन्न  रेलेंजी  को  कुल

 कितनी  राशि  की  ma  कौर

 क्या  इससे  बैंगनों  उपलब्धता  में  भी  सहायता  मिली

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  faz)
 wa  तक  अधिसूचित  स्टेशनों  में

 से  एक  स्टेशन  walt  हावड़ा  मालगोदाम  में  सिर्फ  are  परेषणों  को  नीलाम  किया  गया  है  ।

 धारा  66  डी  के  अनसार  रेलवे इन  परेषणों  को  कुल  32,860  रुपये  में  बेचा  गया  |

 प्रशासनिक  खर्चा  काट  कर  बिक्री  की  रकम  माल  से  मालिक  को  देय  है  |

 जी  a  ।

 परिश्रमी  दीनाजपुर  जिला  सीमांत  रेलवे  )  के  बालुरघाट में  नई  रेल  लाइन

 546.  श्री  प्रियरंजन  दास  मंशी  रेल  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिमी  दानापुर  जिलो  के  बालुरघाट

 में  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  की  एक  रेल  बिछाने
 ,

 के  प्रस्ताव  को  हाल  ही  में  अन्तिम

 रूप  दिया  कौर

 तो  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा  श्तरौर  इसके  कब  तक  पुरा  होने  को  संभावना

 >
 n

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  इस  लाइन  के  लिए  प्रारम्भिक

 इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  है  परन्तु  इसके  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  प्रभी

 डी
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  4

 अभी  से  कुछ  कहा  नहीं  जा  |

 माहे  में  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  को  माँग

 547.  श्री  ato  के०  चन्द्रभान  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  की  विकास  न्यु  माहे  से  कोई  ऐसा  श्रध्यावेदन  सिला

 है  जिसमें  माहे  में  ga  उपरि-पुल  के  निकट  ow  नया  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  मांग  की  गई

 दौर

 इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  जी  ह

 प्रस्ताव  की  जांच  ah  गयी  थी  लेकिन  इंजीनियरी  कुछ  कठिनाइयों

 कौर  यातायात  की  कम  संभावनाओं  के  कारण  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  |
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 दिल्ली  श्र शर  फिरोजपुर  के  बीच  दिन में  चलने  वालो

 एक्सप्रेस .  रेलगाड़ी

 548.  श्र  भान  सिंह  भौंरा  क्या  रेल  मंत्रो  यहं  बताने  की  Hot  करेंगे  कि  क्या  fees

 शरीर  फिरोजपुर  के  बीच  दिल  में  चलने वोली  एक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ger  जी  नहीं  ।

 किन्हीं  गाड़ियों  को  फैजाबाद  श्रद्वा  जौनपुर  तक  बढ़ाने  को

 साँग

 = 549.  श्री  HIXo  के ०  सिन्हा  क्या  ta  मंत्री  2  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कश  29  झप  अरार  30.  डाउन  तथा  83  रप  शरीर  84  गाड़ियों  को

 फैजाबाद  अबवा  ' जौनपुर  तक  बढ़ाने  का  विचार  है  ;

 सरकार  को  पता  है  कि  इस  क्षत्र  के  लोगों  द्वारा  इन  गाड़ियों  को  फैजाबाद

 भ्रमणा  जौनपुर  तक  बढ़ाने  संबंध  में  निरन्तर  मांग  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उन  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  से  दि नो  ae फ  बाद

 जौनपुर  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  की  व्यवस्था  करने के  लिए  83/84  लखनऊ  र फर्जाः० एक्सप्रैस  या

 29/
 30  लगता  डाक  गाड़ियों  का  aa  विस्तार  करने  की  मांग  की  जाती  रही है

 ।  दिल्‍ली  कौर

 eaaxrgr  करने  के  बारेਂ  में  विचार फंजाब/द/वाराणपी  के  ब्रीच  सीधी  यात्रा  की  सुविधाघरों  की  द  ARTA

 किया  जा  रहा  हैं  ।

 win os  दे  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन

 550.  |  समर  गह  क्या  fafa,  न्याय  पर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्यो  लोक  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  का  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  लोक  सभा  के  नये  स्थानों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वी०  Yo  सईद

 जी  att

 ग्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 है  ।
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 विवरण

 लोक
 सभा के

 स्थान नों  को  कुल  संख्या

 राज्य  /  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  क्र  oto  नाम  लोक  सभा  के  स्थानों  की  कुल  संख्या
 ee

 2
 wee oe  ाााणााणाणा

 राज्य

 त्ान्धघ्य  प्रदेश  42

 अ्रासाम  14

 54

 26 गुजरात

 हरियाणा  10

 झछिंमाचल  प्रदेश  ,

 जम्मू-कश्मीर

 कर्नाटक  28

 9  केरल  20

 10.  मध्य  प्रदेश  40

 11.  महा  राष्ट्र  48

 12.
 मणिपुर

 13.  मालय

 14.  नागालैंड

 21 1  उड़ीसा

 16.  13
 पंजाब

 17.  राजस्थान  25

 18.  सिक्किम

 39 19.  तमिल  ats

 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  85

 9  42 oo  «4  पश्चिमी  ब  गाल

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 23.  अंदमान  फिर  निकोबार  द्वीप  ह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 OB न  2०  चंडीगढ़

 26.  दादरा  ौर  नागर  बबली

 27.  दिल्‍ली .

 28.  दम
 ग

 ग्रोर दोव

 29.  लक्ष ड्र।पं

 30.  मिजोरम

 डीलरों 31
 पा

 जोड  542

 Oe ि -ललयबनननानणणलणलनयननयाणणणााणालतलतय ीातल्‍तए।तल्‍तल्‍ए।एल्‍ल्‍ण

 38



 लिखित  उत्तर दोष  25,
 1897  )

 रेल  सम्पत्ति चुराने  के  लिए  रेल  कर्मचारियों को  गिरफ्तारी

 551.  थी प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हाल  ही  में  wae  रेल  कर्मचारी  रेल  सम्पत्ति

 चुराने  के  ody  में  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  जोन  में  गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  संख्या

 ? क्या  Q

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बटा
 :  जो  at

 1-6-75  से  30-11-1975  तक  की  अवधि  में  रेल  सम्पत्ति  चुराने  के

 जुर्म  में  गिरफ्तार  किये  गये  रेल  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  रेलवे-वार  नीचे  दिया  गया  है  :--

 न

 a  गिरफ्तार  fer  रेल  मचा  रियों  की  सख्या

 शाला  हटा  पप

 मध्य  रेलवे  .  232

 75 qa  रेलवे

 उत्तर  रेलवे  167

 a  | हैप  ६ cater  रेलवे  65

 ee ae
 पूर्वोत्तर  सीमा  4  141

 दक्षिण  रेलवे  97

 दक्षिण  मध्य  रेलवे
 147

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  256

 पश्चिम  रेलवे  227
 ा  od

 जो  1407
 ne

 तलचर  शौर  विमलगढ़  के  बीच  रेल  लाइन

 552.  को  पी०  गंगादेवी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दक्षिणी-पूर्व  रेलवे  के  अन्तर्गत  तलचर  शर  विमलगढ़  के  बीच  रेल-मार्ग का

 निर्माण-कार्य  पांचवीं  योजना  के  दौरान  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ;  कौर

 इम  रेल-मार्ग  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  बटा  :  विमलगढ़  से  तलचर

 तक  बड़ी  लाइन  बन  के  लिए  1970  में  एक  aaa  किया  गया  जिससे  यह  पता  चला

 कि  135.64  किसी  लम्बी  इस  परियोजना  पर  लगभग  16.75  करोड़  रुपये  लागत  ।

 यह  जिससे  3.22  प्रतिशत  प्रतिफल  प्राप्त  वित्तीय  दृष्टि  से  उस  समय
 सक्षम  नहीं
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 पापी  गयी  थी  ।  aa  यह  में  आपा  है  fe  सिंगरौली  परियोजना  से  लौह  अयस्क  जो

 इस  लाईन  पर  यातायात  रूप  में  अधिकांश  ढोया  जाखापुरा-बांसपानी  लाइन  जब  वह

 बनकर  तयार  हो  ढोया  जाने  लगेगा  ।  जाखापुरा-बांसंपानी  रेल  सम्यक  का  निर्माण

 एक  स्वीकृत  परियोजना  जिसके  एक  भाग  की  रिपोर्टो  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने  की

 सम्भावना  है  उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निकट  भविष्य  इस  परियोजना  को  शुरू

 करने  का  पर्याप्त  औचित्य  नहीं  है

 रेलवे  कर्मचारियों  के  लिए  यात्रा  भत्ता  संबंघी  संशोधित  नियमों का

 प्र का दाने

 क्या  रेल  tag  करमचारियों  के  लिए 5535.  at  नीति राज  चोरो

 भत्ता  addy  संशोधित  नियमों  का  प्रकाशन  करने के  बारे  में  6  1975  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  8745  के  उत्तर  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ौर क्या  उसमें  उल्लिखित  मामले  पर  विचार  कर  लिया  गया  है

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 स  सम्बन्ध  में  संक्रिय रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  faz)

 विचार  कर  रही  है

 संशोधित  अनुदेश  शीघ्र  हो  कर  दिये  जायंगे  ।

 Demand  for  a  direct  train  from  Raisi  to  Roorkee  and  Saharanpur

 554-  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  a  demand  has  been  made  to  rurt  a  direct  ‘train  froth  Raisi  to  Roorkce  Tehsil
 and  Saharanpur  district;  and

 (b)  waether  Government  propose  to  run  this  train  ?

 The  Deputy  Minister  in
 the  Ministry

 of  Railways  (Shri  Buta  Singh) :  (a)  Yes.

 (b)  2  pairs  of  direct  trains  are  already  available  between  Raisi  and  ९०01 ९६८८/५४11घ1 210 एप -
 However,  for  the  court  passengers  from  Raisi  going  to  Roorkee  and  Saharanpur,  two  sets  of
 03  1v2aient  connecting  trains  are  available  in  the  morning,  and  one  in  the  evening  for  returning  to
 Riisi.  It  is  not  proposed  to  introduce  any  additional  train  on  this  route.

 ब्लड  गेज  लाइन  को  समस्तीपुर  से  बरास्ता  दरभंगा  रक्सौल  तक  बढ़ाना

 555.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  समस्तीपुर  प्रभाव  के  अस्तगत  ब्लड  गेज  लाइन  को  समस्तीपुर  से  बरास्ता

 दरभंगा  रक्सौल  तक
 झंझा  रायपुर-लोहा  तथा  सकरी-हसनपुर  मीटर गेज  लाइनों  को

 प्रा
 करने

 के  संबंध  में  श्रुति  स्थिति  क्या  है  ;  कौर

 (#7)  क्या  समस्तीपुर  प्रभाग  के  श्रन्तगंत  थाल वाडा  के  निकट  बाधमती  नदी  के  रेल  पुल  तथा

 झंझरपुर  ६  स्टेशन  के  निकट  कमला  नदी
 के

 रेल  पुल
 को

 चौड़ा  करने  का  विचार
 है  '
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 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  समस्तीपुर  दरभंगा  मोटर  लाइन  खण्ड

 का  बड़ो  लाइन  में  रामान-परिवर्तन  एक  अनुमोदित  निर्माण-कार्य  है  ।  संशोधित  प्राक्कलन  तैयार  करने

 के  लिए  afar  स्थान-निर्धारण  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  पर  ही  निर्माण

 ्  प्रारम्भ  करना  सम्भव  होगा  ।  दरभंगा से  at  रक्सौल  तक  aaa  इसके  विकल्प

 रक्सौल के  सम्बन्ध  में  ग्रा मान  परिवहन  वे  वारे  में  तभी  विचार  किया  जायेगा  जब  समस्तीपुर-दरभंगा
 मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  काम  में  काफी  प्रगति  हो  जायेंगी  |

 झंझारपुर  से  श्रारध्राथारी  तक  को  लाइन को  जो  झंझारपुर  कौर  लौकहाबाजार  के  बीच  की  टरी

 at  राधा  है  यातायात  के
 लिए  शीघ्र  ही  खोल  दिये  जाने  कीਂ  ताशा  है  ।  सीमित  उपलब्ध  निधि  से  शेष

 भाग  पर  भो  काम  चल  रहा  है  ।

 हसनपुर-सकरी  नयी  लाइन  परियोजना  के  लिए  भूमि  कौर  मिट्टी  खोदने  के  कार्य  की  लागत

 वहन  करने  के  लिए  बिहार  राज्य  सरकार  को  लिखा  गया  है  ।  राज्य  सरकार  से  अन्तिम  उत्तर  प्राप्त  हो

 जाने  के  बाद  इस
 निर्माण-कार्य

 के  अनुमान  की  स्वीकृति  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 (@)  बड़  पुलों  कीਂ  व्यवस्था  करने  के  प्रस्तावों  पर  बिहार  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  विचार

 किय  जा  है  ।

 कम्पनियों  के  विरुद्ध  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  प्र  क़ियायें  आयोग  द्वारा

 चार  की  गेंदें
 जॉच

 556.  श्रीमती  पार्वती
 '

 श्री  श्याम  प्रसन्न  भट्टा चा यें  :

 or
 ais क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  ब  की  करेगा  क

 उत

 कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  जिनके  वारे  में  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  प्रक्रियाएं  आयोग

 ने  गत  छः  महीने  में  जांच  आरम्भ  की  है
 ?

 न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बंदर  :  योग

 निबंधनकारी  व्यापार  प्रोमो  के  बारे  में  की  गई  जांचों
 की  सूचना  देते  हुये  एक  विवरण-पत्र  सदन  के

 पटल पर  प्रस्तुत  है  |

 में  रखा  देखिये  संख्या  चली  Z}-  10115
 76]

 e fara  व्यक्तियों  कों  कानूनी  सहायता  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  कानून

 557.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :.

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 ss

 कया  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 निधन  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अगर  कोई  कार्यवाही  की

 गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्या  निर्धन  व्यक्तियों  को  संस्थागत  श्राधार
 पर

 पर्याप्त  कानूनी  सहायता  बचत  करने

 के  लिए  कोई  विधान  शीघ्र  ही  बनाये  जाने  का  विचार है  ;  श्र

 क्या  न्याय  को  निधन  व्यक्तियों  को  पहुंच  के  श्रीमद र  लाने  के  लिए  न्याय-प्रणाली  में  कोई

 सुधार  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  कसे  ?

 न्याय  कौर  कम्फ्तो  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वी०  ए०  सईद  : ~
 कतिपय  मामलों  में  अभियुक्त  को  राज्य  सरकार  के  व्यय  पर  कानूनी  सहायता  देनें  के  लिए

 दंड  प्रक्रिया  1973  की  धारा  304  में  उपबंध  किया  गया है  ।  इसी  निर्धनों  को  कानूनी

 सहायता  देने  में  भारत  विधिज्ञ  परिषद्‌  झर  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  को  श  बनाते  के  लिए  अधिवक्ता

 1961 की  धारा  6(2)  ate  7(1)  में  भी  उपबंध  किया  गया  है  ।

 (q)  इस  मामन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सिविल  प्रक्रिया  )  19  जो  कि  इस  समय  संयुक्त  समिति

 के  समक्ष  लम्बित  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  के  में  संशोधन  किए  जाने  का  प्रस्ताव है  ।  जिससे

 कि  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  दिए  जाने  सम्बंधी  शर्तों  को  उदार  बनाया  जा  सके  ।  इस  विधेयक  द्वारा

 किए  जाने  वाले  प्रत्य  संशोधनों का  ae  न्याय-प्रशासन में  अधिक  तीव्रता  लाना  कौर  उसे  सस्ता  बनाना है

 एण्ड  कम्पनी  निदेशकों  के  fees  मुकदमा

 558.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी
 :  कया  न्याय  कौर  कम् फ्नो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कानों  लाबोड  ने  शा  aaa  एण्ड  कम्पनी  के  निदेशकों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया

 है  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ?

 न्याय  ate  कविता  कार्य  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  बेसब्री  ही  श्रीमान

 (a)  aaa  शा  वैलेस  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  निदेशकों  के  कम्पनी  अघिनियम

 1956  की  धारा  295  शौर  299 के  उल्लंघनों के  सम्बन्ध  में  जो  दो  कम्पनियों  को  दिये  गये  ऋणों  में  से

 उत्पन्न  हुए  थे  और  जिनमें  एक  निदेशक  इच्छुक  अभियोग  चलाये  गये  जिसके  ब्यौरे  निम्न  प्रकार है
 :

 1.  धारा  295  (4)  के  साथ  पठित धारा
 295  (1)  के  अन्तर्गत  मामला

 विद्यमान  wet  महानगर  मजिस्ट्रेट  कलकत्ता  के  समक्ष

 1  श्री  To  डब्ल्यु०  बी०  हैवान

 ८०  श्री  चक्रवर्ती

 3  .  श्री  ato  पी०  पोद्दार

 4  श्री  प्रसाद  सेनगुप्ता

 5  श्री  एस०  पी०  झ्राचायं
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 6  श्व  सोनू  चौध धरी

 7.  श्री  हनुमान  प्रसाद  पोद्दार

 8.  सरदार  ग्र जा यब  सिह

 2.  घारा  295  (4)  के  साथ  पठित  धारा  295  (i)  के  sata  मामला

 विद्वान  महानगर  कलकत्ता  के  समक्ष  अभियुक्त

 1  श्री  To  तय  ato

 2  श्री  श्रवण  चक्रवर्ती

 Q  श्री  बी०  पो ०  पोद्दार

 श्री  प्रसाद  सेनगुप्ता

 पी०  श्र श्री  एस०  Led  चाय

 श्री  सामान  चौधरी

 7  को  हनमान  प्रसाद  पोद्दार

 3.  धारा  299  (4)  के  श्रन्तगंत  मामला

 विद्वान  सूर्य  महानगर  कलकत्ता  के  समक्ष  झिझकता

 श्री  बी'०  पी०  पोद्दार

 और  मच  अर  मेर  मे

 भारत  में  कूवत  के  प्रतिनिधिमण्डल  के  साथ  वार्ता

 559.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 थ क्या  दिसम्बर  ,  1976  में  कुतरते  के  तेल  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  कुवैती
 “>.

 निधिमण्डल ने  भारत  की  यात्रा  की  थो  ate  पेट्रो-रसायन  निगम  n  वरिष्ठ  अधिका  रियों

 से  बात  की  ar

 (q)  यदे  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  |

 पेटोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउरंड्मात  जी

 इस  वात  पर
 सहमति

 प्रकट  को  गई  कि  ata  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 खरीद  के  लिये
 बर्ड  1976  कें  प्रारम्भ  से  कौर  ठेके  हेतु  विचार  fant  किये  जायें  ।  भारत

 प्रतिनिधि
 से  कुवैत  को  बढ़ते

 a

 निर्यातों  के  ब्यौरे  dare  करते  के
 सम्बन्ध

 में  पक्षों
 ने

 | भेजने  पर  स्वीकृति दं
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 (Saka)

 निधन  व्यक्तियों  को  कातती  सहायता  देने  के  लिए
 कानूनी

 निगम

 560.  श्री  प्रसून  प्रसाद  मंडल  :  क्या  विधि  न्याय  शरीर  कम्पनी :  क हार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  निधन  व्यक्तियों  कानूनी  सहायता  देने  के  लिये

 एक  कानूनी  निगम  की  स्थापना  का  श्र

 यदि  तो  इस  प्रस्तावित  निगम  को  रचना  कौर  कृत्य  क्या  हैं

 न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  alo  Yo  मोहम्मद )  :

 कौर  कानूनी  सहायता  संबंधी  न्यायाधीश  कृष्ण  were  समिति  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  में  से  एक  निधियों  को  कानूनी  सहायता  के  लिए  कानूनी  निगम  की

 स्थापना  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  है  शर  wea  सिफारिशों  के
 इस

 सिफारिश

 की  भी  जांच  कर  रही  है  ।

 उपभोक्ताओं  की  तोर  से  माल  डिब्बों  की  मग  में  कमो

 561]  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो

 श्री  बसन्त  साठे

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  gd  रेलवे में
 मेंਂ

 प्रमुख  उपभाक्ताश्रों  द्वारा  डिब्बों  की  मांगे  बेहुत  कम

 हो  गई  शौर

 y  9
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ट

 रेल  मंत्रालय  में  उप
 (aT.  पढ़ा  (  जी  agt

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  प्रयोग  द्वारा  मेसर्स  वेस्ट  इलेक्ट्रानिक्स

 लिमिटेड  के  विरुद्ध  जाँच  करना

 "562.  श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :
 क्या  fafa,  न्याय  alt  कम्पनी  ara  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अयोग  ने  मस  वस् टन

 इलेक्ट्रानिक्स  )
 के  विरुद्ध  कोई  जांच  शुरू  दौर

 ध
 यदि  तो  wrt  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  मुख्य  बातें  क्या  Q

 ?

 न्याय  कौर  कार्य  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  बेसब्री

 तथा  (@)  श्रीमान  जी  ।  एकाधिकार  एवं  निर्बत्धनकारी  व्यापार  sar  योग

 मैसर्स  वेस्ट  इलेक्ट्रानिक्स  प्राइवट  लिमिटेड  ,  फरीदाबाद  के  विरुद्ध  करे  दो

 एकाधिकार  एवं  निबंन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  1969  की  धारा  10  (3)
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 शर  धारा  10  (4)  के  ग्र्तरगत  जारी  किये  हैं  ।  कम्पनी  द्वारा  निर्बन्धनकारी

 व्यापार  प्रयासों  में  ग्रस्त  जिनके  विषय  में  नोटिस  दिये  गये
 हूँ  ,  निम्न  है  :--

 (1)  उन  व्यक्तियों  जिनको  सामान  ७ बचा  जाता  है  जिनसे  सामान  fear

 जाता  प्रतिबन्ध
 ;

 (2)  बाधित  fatter  बल  प्रयोग

 (3)  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  या  कारणों  ag  की  स्वीकृति  या  शभ्रनुमति

 लाभ  शादी

 (4)  क्षेत्र  बाजारों  का  आवंटन

 (6)  पुनर्बिक्री  मूल्य  रखरखाव  कौर

 (6)  वितरकों  को  बगर  ब्याज  के  जमाता  x or  लिए  कहना

 अपयोग  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  wal  तक  प्रगति  ce  है  ।

 सिंकन्दशबाद  डिवीजन  के  श्रमिकों  को  छंटनी  के  नोटिस

 563  att  To  के०  गोपालन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिकन्दरा बाद  डिवीजन  रेलवे  प्राधिकारियों  ने  लगभग  एक  हजार  श्रमिकों

 को  छंटनी  के  नोटिस  दिये  हैं

 क्या  इनमें  से  अधिकांश  श्रमिकों  की  पांच  वर्ष  से  alae  सेवा  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करने  है
 ? ह

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा  :  निर्माण  कायें  के  समाप्त  हो

 उसकी  गति  धीमी  हो  जाने  के  कारण  614  नैमित्तिक  मजदूरों  की  छटनी  के  नोटिस  दिये

 गये थे

 (q)  उनमें  से  केवल  125  मजदूरों  ने  नैमित्तिक  मजदूरों  रूप  में  पांच  वर्ष  की

 सेवा  पुरी  की  है  ।

 जब  कभी  कोई  नया  निर्माण-कार्य  शुरू  fear  जायेगा  जहां  तक

 तारीक  उन्हें  काम  पर  वापस  से  लिया  जायेगा  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  अपनी  छंटनी

 के  विरुद्ध  उन्होंने  are  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर  की  लेकिन

 लथ  ने  उसे  खारिज  कर  दिया  परन्तु  सर्वोच्च  न्यायालय  में  श्रंपील  दायर  करने  के  लिए

 15  जनवरी  1976  तक  का  समय  दिया  है  |

 डीजल  लोकोमोटिव  वाणी  में  अ्रप्रयक्त  क्षमता

 564.  श्री  डी०डी०  देसाई  :  क्या  रेल  सन्जो  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  डीजल  लोकोमोटिव  वक्त  वाराण  वी  में  युक्त  क्षमता  पड़ी  हुई  कौर

 बड
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 इस  भ्र प्रयुक्त  क्षमता  का  उपयोग  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बूटा
 :  शौर  यह  सही  नहीं  है  कि  डीज़ल  रेल

 इंजन  कारखाने की  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  1975-76 में  धन  कठिनाई

 के  कारण  रेलों  के  पने  उपयोग  के  लिये  डीजल  रेल  इं  जनों  का  उत्पादन  कम  कर  दिया  गया  था  ।  तथापि

 डीजल  रेल इं  जन  कारखाने  में  उपलब्ध  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  उत्तर  से  उसमें  विविध  प्रकार  के

 उत्पादन  करने  के  जोरदार  प्रयास  किये  गये  थे  जो  इस  प्रकार

 (1)  इस्पात
 कारखानों

 के  डब्ल्यु०  डी०  किस्म के  भारी  ड्युटी  वाले  डीजल

 शंटर

 (11)  तनज़ानिया  को  निर्यात  करने  के  लिए  डीजल  रेल  इंजन  |

 (ili)  ऊर्जा  झ्रायोग  के  लिए  डीजल  जमीन  सेटों  का  उत्पादन  |

 (lv)  16  att  6  सिलिंडरों  वाले  सामान्य  डोजल  इंजनों  के  बदले  12  सिलेंडरों  वाले

 डीजल  इंजनों  का  उत्पादन  12  सिलेंडर  वाले  इन  इंजनों  का
 उपयोग  पुराने  डीजल

 रेल  इंजनों को  प  निछावर  *  किंग  के  लिए  किया  जायेंगी  ।

 (v)  रेलों  के,नुरक्षण  के  लिये  फालतू  पुर्जों  afar  सलाई  करना  जिससे  आयात  कम

 at
 गयी हैं  ।

 उपर्युक्त  कार्रवाइयो ंसे  डोजल
 रेण  इंजन  कारखान ेमें  उपलब्ध  क्षमता  का  पुरा  प्रा

 उपयोग

 हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  पुनर्गठन

 565.  श्री  बंसत  साठे  :  क्या  पेट्रोलियम  मस्ती  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  ५नर्गंठन  का  प्रस्ताव  दीघकाल  से  सरकार  के

 विचाराधीन

 क्या  इस  मामले  में  सरकार  ने  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या
 20  सूत्री का  धर्म

 के  अनुसार  बन्ध  में  ऊपर
 से

 नीचे
 तके

 कर्मचारियों
 को

 हिस्सा

 देने  की  बांत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउंरंहमान  अंसारी )
 तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  पुनर्गठन  के  प्रश्न  पर  सरकार  कुछ  समय
 से

 विचार  कर  रही  है
 तथा  इस  विषय

 पर  अ्रन्तिम  निणंय  प्रभी  लिया  जाना  है
 ?

 इस  समय  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  निर्माण  समिति  आपत्ति  निवारण  समिति

 प्रबन्ध  समिति  कल्याण  समिति  तथा  अन्य  इसी  प्रकार  की  समितियों  में  कर्मकार  सम्मिलित  हैं  ।

 संचालन य  सीटों  में  सम्मिलित  प्रबंध  समितियों  में  कर्मकारों  की  साझेदारी  की  सम्भावना  पर  विचार  हो

 रहा
 है  ?
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 में  तेल  की  के  लिए  भारत  तनज़ानिया

 करार

 566.  श्री  वीरभद्र  fag  :  क्या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  तनजानिया  में  तेल  की  खोज  के  लिए  भारत  तनज़ानिया  करार  हु ग्रा है

 यदि  तो  इस  समझौते  की  मुख्य  बातें
 क्या  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जियाउरंहमान  :.  ate  तेल  कौर

 प्राकृतिक  गैस  अयोग  ने  दिनांक  20  1975  को  तनज़ानिया  पेटोलियम  saad  कारपोरेशन

 पी  डॉ  के  साथ  व्यसन  संविदा  के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसके  अन्तर्गत

 जानिया  में  लोगों  दीव  में  एक  श्रीदेवी  कूप  खोदा  जाएंगी  ।  यह  एक  भ्रन्वेषण  सम्बधी  संविदा  नहीं  है

 टी ०  पी ०  डी०  सी  ०  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  प्रयोग  को  संविदा  के  रुख़सार काम  के  लिए  भुगतान  करेगी  |

 पदिचम  बंगाल  तथा  सुन्दर  बन  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइनों  के  लिए  तकनीकी  श्रमिक

 सवब क्षण

 567.  श्री  शंकर  नारायण  सिह  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  क्या  करेंगे

 गत
 तीन  वर्षों

 में  रेलवे  बोर्ड  ने  सुन्दर बन  क्षेत्र  सहित  पश्चिम  बंगाल  में  रेलवे  लाइनों  के

 लिए  कितने  तकनीकी  अधिक  सर्वेक्षण  किए  और

 किन-किन  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा  हो  गया  है  तथा  इन  सर्वेक्षणों  की  रिपोर्टों  की  मुख्य

 बात  क्या  हू  !

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बटा  ati

 एक  विवरण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल

 रेल  डिब्बों को  ददा

 568.  श्री  शंकर  नारायण  fag  देव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  ची वक रग
 कि

 क्या  रेलवे  में  विमान  रेल  डिब्बों  में  से  56  प्रतिशत  डिब्बे  सही  हालत  में  नहीं
 कौर

 क्या  पुराने  डिब्बों  को  बदलने  के  लिए  कोई  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय सें  उप  मंत्री  (att  बंटा
 जी  नहीं  ।

 रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  के  भीतर  हुर  साल  पूराने  सवारी  डिब्बों  के  बदलाव  शौर

 भ्र ति रिक्त  स्टाक
 की

 खरीद  की  व्यवस्था
 की

 जाती  है  ।
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 परिचय
 बं  गाल  में  रेलवे  लाइनों we  gat  खर्चे

 569.  श्री  कर  नारायण  fag  देव
 :  क्या  रेल

 सन्तरी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  कौन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल
 में  निर्माण  के  लिये  शुरू  की  गई  रेल  लाइनें  कौन-कौन

 उनके  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  alt  aa  कितनी  राशि  खर्चे

 की  गई  कौर

 (7)  इन  रेलवे  लाइतों  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  हो

 रेल  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  :  भूतपुरा  हाड़ा-ब्याहता  लाइट  रेलवे  द्वारा

 हेविट  क्षेत्र  जिसमें  बड़गछिया-चम्पाडां गा
 शाखा  लाइन  भी  शामिल  एक  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  निर्माण

 को  10.  72  करोड़  रुपये
 की  ग्रुमानित नित

 लागत  पर  हाल  ही  में  स्वीकृति  दी  गयी  |

 ak  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  इस  परियोजना  के  लिए  50  लाख  रुपये  को

 रकम  मंजूर  को  गयी  जिसके  खं  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  यदि  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  होती

 तो  इस  परियोजना  1979.  तक  तैयार  हो  जाने  की  तराशा  है  ।

 सम्बलपुर  में  उच्च  न्यायालय  को  बेच

 570.  श्री  पी०  कया  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  rr  बात  को  arte  है  कि  उड़ता  में  सम्बलपुर  में  उच्च  न्यायालय

 की  बैंच  की  आवश्यकता  ौर

 rar  दे  ? उस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  हू

 न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  एच ०  कार  :  सरकार  को  इस  बारे

 में  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं

 महाद्वीपीय  मग्नतट  भूमि  में  तेल  को

 571.  श्री  पी०  गंगा दिव
 :

 व  पेट्रोलियम  सत्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  भण्डारों  का  पता
 लगाने  के  लिए

 भारत
 के  महाद्वीपीय  मानत८  भूमि  की  पुरी

 तरह  खोज को  गई

 उपरोक्त  क्षेत्र  में  तेल  निकालने  हेतु  कितने  ब्लाकों  का  पता  लगा

 कितने  ब्लाकों  में  प्रारम्भ  हो  गया  है  झ्र  कितने  ब्लाकों  में  कार्य  शु  होने  वाला  है

 गीर  कितने  ब्लाकों  को  भविष्य  के  लिए  feat  रब
 गया

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  | faatsz  रहमान  :  नही ं।
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 =

 ate  भारतीय  सहाद्ीपीय  aerate  को  10  थालों में  विभक्त  किया  गया  इनमें

 से  बम्बई  हाई  में  पहले  ही  तेल  पाया  गया  है  कौर  वहां  से  चाल  वित्तीय  ag  के  ged  तक  वाणिज्यिक  उत्पादन

 प्रारम्भ  होने  की  अश  है  ।  बंगाल  उड़ीसा  रोक  कच्छ  अपतटीय  थालों  में  अन्वेषी  खनन  काय  जारी  है  ।

 कावे  री  ग्र पं तटीय  थाल  हमें  भौतिकीय  सर्वेक्षण  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 Scheme  for  Extension  and  Improvement  of  Patna  Junction

 Shri  Ramavtar  Shastri 573  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  2

 (a)  wacth2r  Government  have  finalised  the  plans  and  estimates  for  extension  and  im-
 provem?nt  of  Patna  Junction  Station  on  Eastern  Railway;  and

 (0)  the  tim:  by  waich  th:  coastruction  work  is  proposed  to  be  completed  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  :  (a)  Yes,

 (b)  Tae  work  is  articipated  to  be  completed  within  three  years

 Railway  workers  punished  for  participation  in  last  Railway  strike  in  Dhanbad  Division

 574-  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  numer  of  railway  workers  punished  for  taking  partin  1974  strike  in  Dhanbad
 Division  of  Eastern  Railway;

 (b)  the  num’2r  of  workers  reinstated  in  that  Division;

 (c)  whether  there  are  no  cases  of  violence,  intimidation  or  sabotage  pending  in  Courts
 against  the  employees  of  Dianbad  Division  who  are  still  undergoing  punishment;  and

 (d)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  resp2ct  of  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  74  em-

 ploye:s  of  Diiabad  Division  were  dismissed/removed  from  service  for  serious  offences  ccm~-
 mitted  by  them  during  the  strike  of  May  1974.

 (b)  46  employ2es  were  put  back  to  duty.

 (c)  and  (d):  T1e:e  are  no  court  cases  on  charges  of  sabotage  or  violence  against  the  em-
 ploy2es  who  are  still  out  of  service  on  the  Dhanbad  Division,  but  the  staff  in  question  lad  in-
 dulg:d  in  acts  of  serious  intimidation  and  threats  of  violence  to  loyal  workers  and  their  case
 are  छोड  reviewed  on  the  mérits  of  each  case.

 रेल  कमी  तथा  रेल  जला दायों  का  झ्रावटन

 575.  सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  क्या  रेल  सन्तरी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  पटरियों  के  साथ-साथ  देश  पन्त  कुल  रिक्त  पड़ी  भूमि  खेतो  करने  के  लिये

 रेल  कर्मचारियों  को  पट्टे  पर  दे  ग  गई  ate

 क्या  सरकार  का  विचार  सभो  रेल  जलाशयों  को  मत्स्यपालन  उद्देश्य
 से  शिक्षित  बे

 गार  लोगों  की  सहकारी  समितियों  को  पट  पर  देने  का  है
 ?

 q रेल  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  बटा  जी  नहीं  ।  नज बेती  योग्य  रेलवे  भूसी  लाइसेंस

 पर  रेल  कर्मचारियों  कौर  बाहर  दोनों  को  दी  जती  है  |

 कुल  खेती  योग्य  भरि  का  करीब  27  प्रतिशत  रेल  कम  चोरियों  को  लाइसेंस  पर  दिया  गया  है  |
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 वर्तमान  प्रक्रिया  के  अर  सार  कभी  मत्स्यपालन  के  लिए  उपयुक्त  खतें  पानी  के  हौज

 लाइसेंस  पर  दिये  जाते  हैं  तो  इसमें  रेल  कर्मचारियों  द्वारा  स्थापित  सहकारी  समितियों  को  टरजीह  ली

 जाती  है  ।  यदि  उक्त  सहकारी  समितियां  इस  कार्य  के  लिए  अग्रसर  नहीं  होतीं  तो  मछुआरों  की  सह  कारी

 समितियों  से  इस  हेतु  सीमित  निविदाएं  ग्रासन्त्ित  की  जाती हैं  ate  सबसे  ऊंची  बोलने  वालें

 को  रेलवे  फ़ौजों
 में  मछली  पकड़ने  का  अधिकार  एक  वर्ष  अथवा  े  वर्ष  जैसा  भी  रेलवे  को

 सुविधाजनक  के  लिए  किराये  पर  दे  दिया  जाता  है  ।

 उड़ीसा में  पारा  टो  oF क |  sa  रक  पत्र

 576.  श्री  अजन  सेठी

 श्री  पी०

 क्या  रसायन  कौर  उबर  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  पारादीप  स्थान  पर  त्व  रक  संयंत्र  को  शी  |  नाल  ना Nea  चाल  क  रने  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 गये  आर

 अबतक इस  में  क्या  प्रगति है  ate  उसके  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है
 ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  बंत्री  पी०  सी ०  कौर  तथापि  सरकार ने  इस

 परियोजना  को  सैद्धान्तिक  रूप  से  मान  लिया  था  किन्तु  साधनों  की  कठिनाई  के  कारण  उस  के  कार्यान्वयन

 काय  को  अरब  तक  शरू  नहीं  किया  गया  है  |

 पश्चिम  तट  रेलवे  के  दूधगांव-गोवा  सेक्शन  के  लिये  सर्वेक्षण

 रेंगे कि 577.  श्री  दांकर  राव  पारित  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  क  रग  किं

 पश्चिम  तट  रेलवे  रेलवे )  के  दासतां-गोमरा  सेक्शन  पर  कौन  से  सर्वेक्षण

 पुरे हो  चूके  हैं  ग्रोवर  यह  कार्य
 कब

 पूरा  ह्री  श्र

 कौन  से  सर्वेक्षण  चल  रहे  हैं  प्रौढ़  उन  के  कब  तक  पुरे  होने  की  संभावना है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  और  दासगांव शौर  रत्नागिरी  के  बीच

 अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  श्र  रत्नागिरी  तथा  मंगलूर  के  बीच  मौके  की  जांच  के  काम  हो

 रहे  हैं  दौर  इन  के  31-3-76  तक  पुरे  हो  जाने  की  आशा है  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने

 उनकी  जांच  कर  लिये  जाने  के  बाद  इस  लाइन  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  रांगे  विचार  जायेगा  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  द्वारा  अजित  लाभ

 पव्य
 578.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  रसायन  ait  sata  मंत्री य  बनता  ने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  उर्वरक  निगम  ने  उत्पादन  में
 कमी  होने  के  ag  1974-75  के

 परान  काफी  मात्रा में  लाभ  रंजीत  किया  औ

 20
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 यदि
 तो

 वर्ष  1974-75 के  दौरान  कितना  शुद्ध  लाभ  अजित  किया  गया
 ?

 रसायन  कौर  उबर  मंत्री  पी०  सी ०  :  वर्ष  1974-75 के  लिये
 128.26  लाख  रुपये  का  शुद्ध  लाभ  हु  |

 लम्बित  मामलों  को  वकीलों  द्वारा  माध्ययम  के  लिये  भजने  का  प्रस्ताव

 579.  श्री  जगन्नाथ मिश्र  क्या  न्याय  कम्प  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  लम्बित  मामलों  को  वकीलों  दारा  माध्यस्थम्  लिये  भेजने

 का

 यदि  तो  इस  से  क्या  लाभ  होंगे
 ?

 for, fafa,  न्याय  att  कम्पनी  कार्य  में  राज्य  मंत्री  {Sto  ato  ए०  सईद  मोहम्मद )

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  एक  पक्षीय  रूप  से  नहीं कि ig!  tn  साया  जा  फकता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वित्तीय  वर्ष  .  1975 के  लिये  माल  भाड़ा  परिवहन से  are

 580.  श्री  राजीव  fag  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 पे  राजस्व  प्राप्ति क्या  भारतीय  रेलवे  वित्तीय  वर्ष  19-7  5  के  लिए  निर्धारित  माल  भाड़े से

 के  लिए  21
 करोड़  टन  का  लक्ष्य  पुरा  करने  के  लिए  पूर्णतया  तैयार  कौर

 क्या  पहले  महीनों  के  दौरान  यात्रियों  ate  माल  यातायात  से  राय  में  बजट  में  दिखाये

 गये  लक्ष्यों  से  सुधार  gat  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  .  बूटा  :  भारतीय  रेलों  को  ara  है  कि  वे  राजस्व

 उपाजंक  ग्र  अनाज  यातायात  सहित  माल  यातायात  के  2,100  लाख  टन  के  बजट  लक्ष्य  को

 प्राप्त  कर  लेंगी  |

 जी  हां  ।

 कुछ
 भत्तों  की  पुनरीक्षण  दर

 581.  श्री  राजदेव  क्या  रेल  मंत्री  कुछ  भत्तों  की  पुनरीक्षित  दरों  की  जानकारी  संबंधी

 सूचना के  बारे  में
 18

 1975
 के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या

 139
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  रात्रि  कायें  राष्टीय  छुट्टी  दिवस  यात्रा  कार्यवाहक

 खुराक  भत्ता  झ्र ौर  अन्य  भत्तों  arf  की  पूरी  गीत  दरों  संबंधी  कभी  जारी  नहीं  की  है

 अर

 31
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 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  कौर  पूरी  गीत  दरो ंके  परिचालन में  कितना  समय
 लगेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  get  ake  रात्री  ड्यूटी  भत्ते  कौर  खुराक  भत्ते

 की  संशोधित  दरें  अधिसूचित  की  जा  चकी  यात्रा  भत्ते  की  दरों  में  संशोधन करन ेके  प्रश्न  पर  सरकार

 सक्रिय  विचार  कर  रही है  ah  आशा  है  किशीघ्नही वे  अधिसूचित  कर  दी  जायेंगी

 भ्रमण  भत्तों  को  संशोधित  दरीं  को  afer  रूप  देने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 कोयले  को  ढलाई  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  माल  डिब्बों  का  अ्ावदन

 शि  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  ॥

 क्या  उत्तर  प्रदेश की  प्रत्येक  11,000
 वैगन  स्टीम  कोयले  की  आवश्यकता  होती  है

 जब कि  रेलਂ  प्रशासन ने  केवल  6000 माल  डिब्बेंह्ी  आवंटित  किये  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  get  1975
 में  उत्तर

 प्रदेश
 द्वारा  प्रायोजित  माल

 डिब्बों  की  संख्या  केवल  6875  प्रति  माह  थी  ।
 कुल  उपलब्धि

 तथा  उत्पादक  एजेन्सियों  द्वारा  भाप  कोयला

 प्रस्तुत  करने  के  भ्रनुसार  भ्रप्रैल  से  भ्रक्तूबर  तबके  महीनों  में  प्रायोजित  मांगों  क़ा  लगभग  65  प्रतिशत

 अर  नवम्बर  तथा  1975  में  शत  प्रतिशत  ग्रावंटन  किया  गया  था  ।  जब  भाप  कोयला  की

 पुरी  सप्लाई  दी  गयी  तो  उत्तर  प्रदेश  के  उद्योगों ने  अपने  कार्यक्रम में
 नवम्बर

 में  3628  तथा

 2646

 माल  डिब्बे  रद्द  कर  दिये  |

 इस  से  यहं  प्रकट  होता  है  कि  उन  की  पहली  मांगे  बढा  चढ़ा

 कर  बतायी गयी  थीं

 भाप  कोयला  के  लदान  के  लिये  माल  डिब्बे  स  लाई  करने  में  रेलों  को  कोई  कठिनाई

 हीं  थी  ।  उत्पादक  एजेन्सियों  जितना  कोयला  दे  सकी  उतना  पुरी  तरह  होया  गया  ॥

 Complaints  made  by  Palwal-Delhi  Passengers  and  General  Welfare
 Association,  Pal

 583.  Shri  M.  C.  Daga  Will  the.  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (3)  whether  Palwal-Delhi  passengers  and  General  Welfare  Association  Palwal  made

 ertain  complaints  about  railway  during  the  period  from  May,  1975  to  August  1975;  and

 (b)  whether  they  have  been  removed  and  if,  so,  the  manner  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  Yes,

 (b)  The  suggestions  have  been  implemented  in  so  far  as  they  have  been  found  opera-

 tionally  feasible  as  indicated  in  the  list  enclosed

 [Placed  in  the  Library,  See  No  a  0117/76]
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 Coa]  stolen  in  Railways

 584,  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  (in  tons)  and  value  of  coal  stolen  in  Railways  during  1973  and  19743

 and
 (b)  whether  incidence  of  coal  theft  has  decreased  after  the  proclamation  of  emergency;

 gency ?
 ©

 if  so,  the  total  quantity  (in  tons)  and  value  of  coal  stolen  after  the  proclamation  of  emer-

 The  Deputy  Ministr  in  the  Ministry  of  Rallways  (Shri  Buta  Singh) :  to  ((c)t
 Information  is  being  collected  and  the  same

 will
 be  laid  on  the  table  of  the  Sabha

 gat  भारत  में  तटਂ  दुर  तथा  तट  पर  तेल  की  खोज

 585.  श्री  समर  गुह  :  क्या पेट्रोलियम मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वी  भारत  में  तट  दूर  तथा  तट  पर  तेल  की  खोज  का  कार्य  सफ़ल  तथा  श्राशाजनक

 रहा
 है

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  ake

 पश्चिम  बंगाल  में  तट  दूर  तथा  तट  पर  किये  गये  छिद्रण  के  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 s पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  )  &  शक

 पूर्वी
 भारत  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  श्रीराम  के  हरनेक  स्थानों  पर  हाईड्ोकाबन  पाया  गया  है  ।  1974-75

 के  दौरान  वहा ंसे
 3  81  मिलियन  मी  टन  कच्चे  तेल

 का  उत्पादन  गया
 था  ate  चालू  वर्ष  में

 4,  2  मिलियन मी  ०  टन  कच्चे  तेलਂ के  उत्पादन  का  अनुमान  है  के  अ्रतिरिकत  पश्चिम

 अरुणाचल  प्रदेश  प्रौढ़  त्रिपुरा  में  अन्वेषी  व्यसन  काय  जारी है  ।  इस क्षेत्र के  अपतटीय  इलाके  में  बंगाल

 की  खाड़ी  में  एकਂ  कुरी  खोदना  जा  रहा  है  ।  हरिपुरा  में  प्रथम  अन्वेषी  कुएं  से  प्राकृतिक  गैस  पाई  गई  |

 अन्य  तटवर्ती  तथा  श्रपतठीय  क्षेत्रों  में  कामों  के  पुरा  होने  स्कोर  उन  की  जांच  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  अन्वेषण

 परिणामों  का  पता  लगेगा  ।

 बरकरार-साबरमती  विद्युतीकरण  परियोजना

 586.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विरार  साबरमती  विद्युतीकरण  परियोजना  पुरी  कर  ली  गयी  है

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आराई

 क्या  उक्त  विद्यतीकरण से  अहमदाबाद तथा  बम्बई  के  बीच  चलने  वाली  एक्सप्रेस

 गाडियों  के  चालन  समय  में  कर्मी  जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  जी  at

 लगंभग  35.33  करोड़  रुपये  |

 जी
 हां

 है  53
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 निर्धनों  को  निःशुल्क  कानूनों  सहायता  उपलब्ध  कराने की  योजना

 587-  श्री  पी०  जी मावलंकर  :  क्या  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  समाज  के  शारीरिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि
 तो  उस

 की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 eft,  न्याय
 कौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  वी०  ए  सईद  मोहम्मद

 )
 जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 तटीय  प्रदेशों में  नए  तेल  स्रोतों का  wat  लगना

 588  श्री  मावलंकर  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1975  में  देश  के  तटीय  प्रदेशों  में  नये  तेल  स्रोतों  का  पता  लगाया  गया

 प्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  मं  त्रालय  में  उपमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  पन्सारी )
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ॥

 योजना  आयोग  द्वारा  नई  रेल  लाइनों के  लिये  area  की  काट  छांट

 589.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  योजना  आयोग ने  वर्ष  197  5-76  के  लिये  नई  रेल-लाइनों  संबंधी  उनके  मंत्रालय

 के  आवंटन  की  बहुत  alas  काट-छांट की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :  और  (a)  साधनों  की  भारी  कमी  के

 कारण  योजना  आयोग  नयी  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण के  लिए  1975-76  में  कूल  19.  00  करोड़

 रुपये का  विनियमन  कर  सका था  I

 अवधियों  और  mea  चिकित्सा  उपकरणों  में  श्रात्मतिभरता

 590.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  ६ बपा  करेंगे  किः

 अआऔषधि  तथा  एंटीबायोटिक्स  भ्र  शल्य  चिकित्सा  के  उपकरणों  में  आत्म  निभाता

 प्राप्त  करने  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  तथा  उनको  निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  रजत  करने  की

 दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  कार

 54
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  रक्षा  सेवायें

 तथा  त्रन्प  सरकारी  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादित  अथवा  आयातित  वस्तु ग्र ों  शादी  की

 तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र
 में  निमित  वस्तु ग्न ों  का  प्रयोग  करें  ?

 उर्वरक  और  रसायन  मंत्री  पी०  ato  :  भारत  में  श्रेषऋ  तथा  भेषज

 उद्योग  के  विकास  ait  भाषा  के  में  वृद्धि  निम्नलिखित  विवरण  में  देखें  :--

 —  aS

 ay  उत्पादन  ag  निर्यात

 करोड़ों  में )
 करोड़ों

 1963  120  1963-64  2.0

 1973  370  1973-74  37,54

 400  1974-75
 sili

 aoa
 17.0

 प्रबंध  औषधियों  और  सूत्र योगों  के  उत्पादन  में  विधि  के  लिये  सभी  प्रयास  fe  जा  रहे  हैं  ग्रोवर

 1975  के  दौरान  दोनों  प्र पुंज  श्राद्धों  और  सुत्र योगों  के  निर्माण  के  लिए  फर्मों  को  so

 श्राश्यपत्र  जारी  किये  गये  शल्य  चिकित्सा  उपकरण  संयंत्र  सहित  गैर  सरकारी  क्षेत्र  waive

 संयंत्रों  में  उत्पादन  भी  बढ़  रहा  है  तौर  1975-76  के  प्रथम  राठ  महीनों  के  दौरान  42  करोड़

 रुपये  की  बिक्री  हुई  सरकार  ने  21.  79  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  सिंथेटिक  अवध  संयंत्र  के

 विकास  की  भी  मंजूरी  दी  है  1988  मी०  टन  से  3386  मी०  टन  तक  की  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ेगी  ।  भारतीय  प्रयोग  एवं  भेषज  लि०  का  8.  58  करोड़  रुपये  के  पूजी  परिव्यय  पर  बिहार  में

 निकोटिनामाइड  8.  10  करोड़  रुपये  के  पूंजी  परिव्यय  पर  गुड़गांव  में  gag  aga  स्थापित

 शौर  15.69  की  लागत  पर  एण्टीबायोटिवस  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 इसी  प्रकार  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लि०  का '  भी  ऋमऋ  2.92  करोड़  रुपये  और  2.  91  करोड़

 रुपये  के  पूंजी  परिव्यय  से  अपने  पेसि लिन  कौर  स्ट्रेट्टोमाइसिन  सपना  की  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  |

 TT  1974  तौर  1975  के  दौरान  प्राई  os  ०पो  ofefo  के  शल्य  चिकित्सा  उपकरण  संयत्रों  में

 विभिन्न  शल्य  चिकित्सा  उपकरण  का  58  लाख  रुपये  और  40  लाख  रुपये  का  उत्पादन  था  ।

 इसके  अलावा  संगठित  क्षेत्र  में  कुछ  संयंत्र  शल्य  च्कित्सा  ब्लेडर  पर  सीवन  वाली  सुइयों  के  निर्माण

 में  लगे  हुए  gi  संगठित  क्षेत्र  में  ब्लेयर  औंर  सुइयों  का  व्यान  उत्पादन  स्तर  लगभग

 15  लाख  प्रौढ़  350  लाख है  ।

 जीविका  1974-75  के  दौरान  meg  चिकित्सा  फोरसेप्स  फिलिप्स  शल्य  चिकित्स्य  सूइयां

 चाक  at  wee  चिकित्सा  दालों  की  शल्य
 के

 उपकरण  ale  उपस्कर  का  निर्यात  55.  4

 लाख  रुपये  का  था  कौर  20  .  33  1  /3  प्रतिशत  के  बीच  निर्यात  दायित्वों  के  भ्रातृ  के  साथ  शल्य

 चिकित्सा  सुइयों  श्र  ब्लेडों  के  निर्माण  के  लिए  तीन  नई  योजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  ।

 औषध  एवं  भेषज  उद्योग  प्राथमिकता  उद्योग  की  सुची  मे  शामिल  हैं  जिन  पर  उनके  उत्पादन

 का  5  प्रतिशत  का  निर्यात  करने  ar  दायित्व  इसके  जब  कभी  कुछ  wat  को  विस्तार

 की  ऋतुमति  दी  जाती  है  तो  निर्वात  दायित्व  भी  लगाये  गये  हैं  ।  फर्मों  को  उनके  निर्यात  के  आधार

 यर  नकद  पुरस्कार  कौर  प्रा रई पी  लाइसेंसों  के  रूप  में  निर्यात  सहायताएं  दी  जाती  हैं  ।
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 खरीदारी  करने  वाले  विभिन्न  सरकारी  एजंसियों/संस्थानों  को  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों

 से  wat  को  10  प्रतिशत  मूल्य  वरीयता देने  के  लिए  अनुदेश  जारी  गये  हैं  ।

 उच्च  meat  तथा  उच्चतम  न्यायालयों  में  लम्बित  सेंदिल  मामले

 591.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कायें  मंत्रो  az  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 30  1975
 को

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  सिविल

 मामलों  की  संख्या  कया

 गत  महीनों  31  1975  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  ने  कितने  मामलों  पर  fara  दे  दिया  शौर

 लम्बित  मामलों  पर  शीघ्र  निर्णय  देने  के  लिये  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 न्याय  ake  weet  कार्य  मंत्री  एच०  कार  गोखले  )  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  भ्र ौर  सदन  के  पटल
 पर

 रख
 दी

 जायेगा
 |

 खम्भात  की  खाड़ी  में  तेल-छापों  पता  लगाना

 592.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  खम्भात  की  खाड़ी  में  हाल  ही  में  दो  ae  तेल-कूपों  का  पता  लगाया  गया  है

 ौर

 यदि
 तो  इन  तेल-कूपों  से  कुल  कितना  तेल  प्रा  aya \t  earl  की  ग्राशा है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  में  ट्यूब  रेलवे  का  निर्माण  कार्य  बन्द  होना

 593.  श्री  रितेश  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलवे  का  निर्माण  कार्य  कुछ  समय  के  लिये  बन्द  हो  गया

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इसके  निर्माण-कार्य  को  वर्तमान  feat  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  बूटा
 :  जी  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता

 वास्तविक  1973  के  उत्तरा
 में  शुरू  झा  चल  रहा है  ।

 1975-76  के  दौरान  मैदान  क्षेत्र  में  एक  झ्र ौर  खण्डीय  ठेका  दिया  गया  था  ।  दो  कौर

 ठेके  देने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  1975  तक  कुल  मिलाकर  लगभग
 8

 प्रतिशत

 काम  हो  नेकी  है  ।
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 15;

 1976
 लिखित

 cis

 तेल  के  ग्रा यात  के  लिये  संयुक्त  श्रमोरात के  साथ  करार

 594.
 श्री

 डी०  डी०  देसाई :
 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  तेल  प्राप्त  करने  के  लिये  संयुक्त  arta  अमीरात को
 1975

 में  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  संयुक्त  अरब  अमीरात
 से  तेल

 की  सप्लाई  के  लिये  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर किये  गये

 इस  करार  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  (¥)  संयुक्त  अरब  अमीरात

 तेल  मंत्री  के  निमंत्रण  पर  पैट्रोलियम  मंत्री  ने  23  से  28  1975  के  बीच  वापसी  हितों

 के  मामले  पर
 चर्चा  करने  के  लिए  संयुक्त  अरब  अमीरात का  दौरा  किया

 था

 कौर  मंत्री  के  दौरे  के  फलस्वरूप  इण्डियन  are  कारपोरेशन
 कौर  काबू  घावी

 नेशनल  ट्रायल  कम्पनी  के  सोच  1976  कैलेण्डर  वर्ष  में  संयुक्त  aa  अमीरात  से  1  मिलियन  ato  टन

 कच्चे  तेल  कीਂ  सप्लाई  करने  के  लिए  दिनांक  27  1975  को  एक  संविदा  पर

 हस्ताक्षर हुए  ।

 कच्छ  को  खाड़ी  में  गेस  क्षेत्र  का  पाया  जाना

 595.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  पैट्रोलियम  मंत्री  यद  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  की  खाड़ी  में  श्रोखापत्तन  के  निकट  एक  प्राकृतिक  गैस  क्षेत्र  शरर

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  विशेषज्ञों  को  इस  स्थान  पर  तेल  पाये  जाने

 की  भी  आशा है
 ?

 पेट्रोलियम
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं

 क्षेत्र  में  समुद्री  भूभौतिकीय  सर्वेक्षणों  द्वारा  संरचनाओं  की  सम्भावना  का  संकेत

 मिला  है  ।  अन्वेषी  खुदाई  आरम्भ  कर  दी  गई  कृप  के  सम्पन्न होने  asl soy  परीक्षण  किये

 जाने  के  पश्चात्‌  परिणामों  का  पता  चलेंगी

 कम्पनी  निधि  ate  के  समक्ष  शिकायतें  दायर  करने  के  बारे  में  परिवहन

 596.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :
 क्या  न्याय  कौर  कम्पनी

 कार्यों  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 क्यां  सरकार  ने  हाल  ही  में  कम्पनी  विधि  बोर्ड  के  समक्ष  शिकार  तों  को  दायर  करने  के  बारे

 में  कुछ  परिवर्तन  किये  ax

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?
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 ————  लजा  ह  ह ह  ह न

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेरब्त  तथा (a  «

 श्रीमान्‌  जी  ।
 शायद  माननीय  सदस्य  का  निर्देश  कम्पनी  1956  की  धारा  17,18,  19,

 79,  141  व  186  के  wats  शक्तियों की  कौर  जिन  का  पहले  न्यायालयों  द्वारा  किया  जाता

 परन्तु
 कर्ब

 कम्पनी  )  जो
 1  197  5

 से  लागू  हो  गया  से  कम्पनी

 विधि  बोले  को  सौंपी  गई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  श  क्ति थों  का  प्रयोग  करने  के  लिये  अरब  प्रक्रिया  विहित

 कर  ली  है  शर  इस  उद्देश्य  के  इस  ने  कम्पनी  विधि  बोर्ड  ,  1975  अधिसूचित  कर

 जिन
 की

 एक  प्रति  सदन  के  पटल
 पर  प्रस्तुत की  जा  रही  है  |

 भारत  को  मुख्य  भूमि  शौर  लक्षद्वीप  तथा  we  द्वीपों  के  बीच  परिवहन  सुविधा  iq a

 597.  श्री  पी०  एम०  सईद  :
 कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लक्षद्वीप  ate  भारत  की  मुख्य  भूमि  तथा  द्वीपों  के  बीच  परिवहन

 सुविधायें  काफ़ी  कम

 यदि  तो  इन  सुविचारों  में  सुधार  करने
 के

 लिए
 सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  ऐसी  कोई

 सुचना  नहीं  है  जिस  में  यह  सुझाव  दिया  गया  हो  लक्षद्वीप  कौर  मुख्य  भूमि  के  बीच  ate  द्वीपों  में

 मौजूदा  नौवहन  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 परिवार  नियोजन  संगठन  के  में  परिवहन

 598.  श्री  बसन्त  साठे  :  कया  स्वास्थ्य  wile  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि t

 परिवार  नियोजन  संगठन  के  ढांचे  में  काफ़ी  परिवर्तन  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  सनौर

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  कौर  शहरी  निधन  व्यक्तियों  में  जन्म
 नियंत्रण

 के  लिये  निश्चित

 प्रोत्साहनों  atc  प्रभावी  निरोध  सम्बन्धी  एकमुश्त  उपाय  तैयार  किये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  नियोजन  aaa  में  उपमंत्री  ए  के०  एस  :

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  ढांचे  में  काफ़ी  परिवर्तन  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  अच्छे

 परिणाम  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  इसके  प्रशासनिक  ढांचे  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 पिस
 प्रस्ताव  धन  ज  rat  =  ॥
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 लिखित  उत्तर पौष
 259,

 189.7.

 Election  to  N.  Security  Council

 599-  Shri  Janeshwar  Mishra:—Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  Pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  report  of  the  situation  whichled  to  the  withdrawal  of
 name  by  India  recently  from  the  membership  of  the  Security  Council  of  the  U.N.O.in  favour
 of  and

 (b)  the  countries  which  opposed  in  the  said  election  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das)  2
 (a)  Tne  election  for  filling  the  Asian  seat  in  the  Security  Council  during
 the  30th  Session  of  the  U.N.  General  Assembly  appeared  to  be  resulting  in  a  continued
 deadlock  between  India  and  Pakistan  with  neither  side  in  a  position  to  obtain  the  requisite
 two-thirds  majority.  In  these  circumstances,  attempts  were  made  by  some  friendly  countries
 to  exolore  several  possibilities  but  they  did  not  yield  any  mutually  acceptable  solution.  Con-
 tinuzd  balloting  might  have  resulted  in  a  stalemate  and  consequent  failure  to  fill  this  seat,  In
 ocde:  to  avoid  such  a  situation,  and  in  the  interests  of  Afro-Asian  solidarity,  India  decided  to
 with  iraw  its

 candidature
 after  the

 seventh  ballot.

 (b)  Sinc?  the  2lzction  was  by  secret  ballot  it  is  not  possible  to  name  the  countries  which
 opp  sed  India’s  election.  Tne  voting  in  the  successive  ballots  had,  however,  shown  that  India
 hid  sudstantial  and  consistent  support.

 Pay  Rise  to  Women

 620.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai—Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 state  इ

 (a)  whether  in  establishments  of  C2ntral  Government  there  is  a  proposal  for  a  pay  rise  for
 women;  and

 (b)  whether  orders  are  also  bing  issu2d  to  State  Governments  to  follow  this  policy ?

 The  Minister  of  Labour  (Shri  Raghunatha  Reddy) ;  (a)  and  (6).  The  Equal
 Remuneration  Ordinance  19753  which  provides  for  the  payment  of  equal
 rem  ineration  to  men  and  women  workers  for  the  same  work  or  work  of  a
 similar’  was  made  applicable  to  employments  under  the  Central  and

 State  Governments  on  the  120  January,  1976  and  the  concerned  Governments  requested  to  im-

 plement  the  Ordinance  in  these  employments.

 D2mand  for  Installation  of  P.  C.  Os.  and  Telephone  Exchanges  in  Ujjain
 Aud  Indore  Divisions  of  M.  P.

 601.  Dr,  Lax  ninarayan  Pandeya.  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:—

 (a)  the  number  of  places  in  Indore  and  Ujjain  Divisions  in  Madhya  Pradesh  which  have
 installation  of  PCOs  and  telephone  exchanges;  and

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  The

 num:r  of  plae*s  in  Indore  Division  in  Madhya  Pradesh  for  PCOs  is  47  and  for  telephone
 exciinges  14,  Ujain  R:venue  Division  has  not  bzen  formed  yet  and  Ujjain  District  forms  a

 pict  of  [idore  ‘The  above  figures  include  the  demands  of  Ujjain  District  also.

 (७)  P.C.  03.  rf  have’b2en  op2ned  and  26  more  have  been  sanctioned,  15  of  these  are  pro-

 posed  to  05  op  ned  during  1976-77.  fo  cases  are  under  examination.

 Telerarne  Exzaanges:  1  1१५  9250  opened,  8  proposals  have  been  sanctioned,  and  &  cases

 are  under  examination.
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 भारत  की  श्राप  स्थिति  ar  विदेशों  में  चित्रण

 602.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :
 विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  कुछ  देशों  ने  भारत
 की  आपात-स्थिति का  चित्रण  गलत  ढंग  से  किया

 (@)  क्या  उन  का  प्रचार  वस्तुस्थिति  पर  भ्राधारित  नहीं  था  कौर  द्वेषपूर्ण  था  ;

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं
 ;

 उक्त  प्रचार  का  प्रतिरोध  करने  के  लिये
 कया  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 fata  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  बिपिन  पाल  :  से  wan  पश्चिमी  देशों

 के  प्रचार  माध्यमों  ने  ऐसा  किया  है  ।

 इस  प्रचार  का  तेजी  से
 प्रतिकार  करने  तथा  विदेशों  में  भारत  की  सही  तस्वीर

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  भारत  सरकर  भ्र ौर  विदेश  स्थित  हमारे  मिशनों  ने  समुचित  एवं  प्रभावी  कदम

 उठाये  ये  कार्य  मुख्यालय  से  भेजी  गई  सामग्री  के  आधार  पर  प्रकाशन  के  लिए

 पत्तों  श्र  लेखों  कौर  समूचित  व्यवसायों  को  ब्रीफ़िंग  करने  के  माध्यम  से  किये  जाते  हैं  ।

 भारत-श्रमिकों  संयुक्त  आयोग

 603.  श्री  दिनेश  चन्द्र  TATA  :
 क्या  fader  मंत्री  यह  बताने

 की
 arr  करेंगे कि  :

 क्या  झा धिक  मोर्चे
 पर

 बेहतर  सम्बन्धों  के  लिये  भारत  रमन
 की

 प्रयासਂ  जैसा  वाशिंगटन

 में  भारत-अमरीकी  संयुक्त  war  में  प्रतिबिम्बित  ह  कोई  परिणाम
 निकला

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  निकट  भविष्य  में  भारत-प्रक्रिया  व्यापार  में  पर्याप्त

 सहयोगाकारी  वृद्धि  होने  की  तराशा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिकनी  फाल  :  श्र  भारत  अमरीकी

 संयुक्त  झ्रायोग  अधीन  एक  श्रमिक  एवं  वाणिज्यिक  उप  झ्रायोग  का  गठन  gar  है  जिसने

 1975  में  वाशिंगटन  की  शाइनी  बैठक  में  ऑ्राथधिक  तथा  वाणिज्यिक  क्षेत्रों में  सहयोग  के

 क्षेत्र  निश्चित  किए  हैं  ।

 संयुक्त  शामो  जिस  की  6,  7  1975
 को  में  बठक

 उप  आयोग  की

 पहले  की  बैठक  में  निश्चित  किए  गए  सहयोग  के  क्षेत्रों  पर  विचार  किया  अर उनका उन  का  भ्रनुमोदन  किया

 जिन  में  प्रौढ़  बातों  के  सहयोग  के  ये  क्षेत्र  भी  शामिल  हैं--दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने

 के  लिये  व्यापक  व्यापार  व्यापार  निर्देशों  तथा  कैटलाग  प्रदर्शन  तियों

 द्वारा  एक  दूसरे  के  देश  में  व्यापार  वृद्धि  को  प्रोत्साहित  तथा  दोनों  देशों  के  मूर्धन्य  व्यापारियों

 को  परस्पर  एक  साथ  लाने  के  लिए  संयुक्त  व्यापार  परिषद्‌  की  स्थापना  |

 इस  संयुक्त  ब्यापार  परिषद् की  don  नई  दिल्‍ली  में  1976  के  शूरू  में  होने  वाली  यह

 afar  रूप से  संयुक्त  आयोग  की  छत्रछाया  ही  में  एक  मंच  श्रम रीवा  भारत के

 व्याप  रिक  क्षेत्रों  के विभिन्न  वर्गों  के  प्रतिनिधि  इस  परिषद्‌  के  सदस्य  होंगे  जिस में  भारत  के  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उद्यम  भी  सम्मिलित  हैं  ।  तराशा  की  जाती  हैਂ  कि  उपर्युक्त  उपायों
 के  परिणामस्वरूप

 भविष्य  में  दोनों  देशों  के  बीच  निरन्तर  व्यापार  की  वृद्धि  होगी  ।
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 जनवरी
 15,  1976  लिखित  उत्तर

 न् -ाााएययणााायल्‍णयल्‍यइसजगश्चतय

 चिकित्सा  प्रतिनिधियों /  एजेन्टों  की  सेवा  शर्तों  का  विनियमन

 604.  श्री  बो०  कार  शुक्ल  :  क्या श्रम मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  विभिन्न

 प्रकार की  औषधि  निर्माता  फर्मों  के  चिकित्सा  प्रतिनिधियों  अथवा  एजेन्टों  की  सेवा  शर्तों को  विनियमित

 करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  उपाय  किये  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  इस  सम्बन्ध में  उचित  कानून
 निर्माण  विक्रम

 बेन  कर्मचारी  की  विधेयक  संसद्‌  के  विचाराधीन  है  ।

 लाइसेंस  प्राप्त  श्रौीषघ  फर्म

 605.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  1974 में  देश  में  3200  लाइसेंस  प्राप्त  श्नौषध  निर्माता थे  जिन  में  से  लगभग  800

 केवलਂ  कागज  पर  ही

 यदि  तो  ऐसी  फर्मों  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 ञ्

 इस  बात को  सुनिश्चित करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  किशन  800  फर्मों  द्वारा

 बेची  जाने  वाली  श्री वधि यां  निर्धारित  मानक  की  हैं  ?

 स्वास्थ्य  शरीर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  :

 राज्य  औषधि  नियंत्रकों  से  प्राप्त  उत्तरी  से  पता  चलता  है  कि  यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 पौर  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कोचीन  कौर  उद्योगमण्डल  के  बीच  जल  परिवहन

 606.  श्री  सो०  जनवरी  क्या  नि वहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  ी

 क्या  कोचीन  ग्रोवर  उद्योग मण्डल  के  बीच  स्थलीय  जल  परिवहन  मार्ग  संबंधी  परियोजना

 के
 प्र
 तिरे

 दन  जिसे
 भारत  सरकार  को  भेजा  गया  मंजूरी  शर  अनुदान  के  रूप  में  सहायता  कभी

 तक  नहीं  दी  गई  है  ;  कौर

 इसे  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की  संभावाना  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  :  कोचीन

 उद्योग मण्डल  नहर  के  सुधार  की  परियोजना  को  श्रमी  तक  स्वीकृत  नहीं  किया  गया है  ।  मौजूदा  नमूने  के

 meade  केन्द्रीय  सहायता  शअर्चाति  100
 प्रतिशत  ऋण  के  प्रश्न  पर  परियोजना  की  स्वीकृति  के  बाद

 विचार
 किया

 |

 नीति  निर्णय  के  रूप  में  चौथी  योजना  की  बाकी  बची  योजनाओं  की  पांचवीं  योजना  में

 सम्मिलित  की  गई  योजनाओं  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  दी  जा  रही  यह  योजना  पांचवीं  योजना  की
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 नई  योजना  है  साधन  स्थिति के के  सुधार के  बाद wat  इस  की  स्वीकृति दी  जायेगी  ।  पिछली  बाकी

 बची  योजनाओं  की  श्रावश्यकतायों  के  पुरा  होने  के  बाद a  शुरू  किया  जायेगा  |

 फजाबाद  में  कृषि  विश्वविद्यालय के  निकटਂ  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 66  श्री  श्रार०  के
 "oO  सिन्हा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  फैजाबाद  में  कृषि  विश्वविद्यालय  के  निकटवर्ती  किसी  स्थान  पर टेलीफ़ोन  एक्सचेंज

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  दौर

 यदि  तो  कब
 ?

 संचार  मंत्री  जाकर  दयाल  '  wie
 फ़ेजाबाद प्राप्त' न्र  निम  lil के  निकट  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  खोलने  के  लिये  फ़िलहाल  न  तो  पर्याप्त  मांग प्राप्त हु

 ई  sac नही  दस  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ीसा  में  निकल  संयंत्र

 608.  श्री  भजन  सेठी  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  6  1975  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  2511  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  उड़ीसा राज्य  में  सुरिन्दर  स्थान  पर  निकल  संयंत्र  लगाने  के
 बारे

 में
 प्रमुख  संयंत्र

 परीक्षण  प्रतिवेदन  सलाहकारों  द्वारा  उपलब्ध  करा  दिया
 गया

 कौर

 इस  संपंत्र  के  अन्तिम रूप  से  *  कब  चाल  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 इस्पात  फिर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  नहीं  ।

 पाइलट  प्लांट  चलाने  में  भराने  वाली  विभिन्न  यांत्रिक  तथा  अन्य  समस्याओं  के  कारण  सुरिन्दर  निकल

 अयस्क  पर  पाइलट  प्लॉट  परीक्षण  अभी  तक  पुरे  नहीं  हुए  हैं  ।  पाइलट  प्लांट  परीक्षणों  के  पूरा

 पर  ही  सलाहकारों  से  परीक्षण  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  सकेगी  |  राशा  है  यह  1976  तक

 हो  |

 सलाहकार
 केमिकल  एण्ड  मेंट

 डिजाइन  aretha  पाइलट  प्लॉट

 परीक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  कौर  उस  की  जांच  किए  जाने  के  बाद  ही  सुरिन्दर  निकाले  संयंत्र  के  निर्माण

 सौर  चालू  करने  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  फ़ैसला  किया  जाएगा  |

 छोटे  इस्पात  संयंत्रों  के  बारे  में  सरकारी  नीति

 6.09.
 श्री  हरि  किशोर  fag  :

 क्या  इस्पात  सनौर  खने
 मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे

 क्या  छोटे  इस्पात  के  बारे में  सरकार
 की

 नीति
 में

 कोई  परिवर्तन  हूं
 are

 क्या  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  को  वित्तीय  कठिनाइयों  का  करना  पड़  रहा  है

 इस्पात  गोरख खान मंत्री  में  (  सचिव  प्रसाद
 )  :  जी नही ं।



 पौष
 25,

 1897
 लिखित

 उत्तर

 छोटे  इस्पात  कारखानों  को  ars  विभिन्न  जिन  में  वित्तीय  कठिनाइयां  भी

 शामिल  के  बारे  में  श्रभ्यावे दन
 पुनीत  टा  ऊँ  समस्या ग्र ों  को  अध्यक्ष  a  करने  का TTT  Pl  काम  दो  परामर्शी AUN  ५६  ्य  न  रना

 इंजीनियरों  को  सौंपने  का  फ़ैसला  किया  गया है  जो  उपचारात्मक  उपायों  के  बारे  में  भी  सुझाव

 देंगे  ।

 लखनऊ  स्थित  केन्द्रीय  खाद्य  तथा  औषध  प्रयोगशाला  को  अधिक  सक्षम  बनाने  .

 के  लिये  सहायता

 610.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  [: 2218  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उतर  प्रदेश  सरकार  ने  लखनऊ  स्थित  केन्द्रीय  खाद्य  अ्रौषध  प्रयोगशाला

 को  अ्रधिक  सक्षम  बनाने  के  लिये  सहायता  मांगी  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  एम०  इसहाक )  :  कौर

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  लखनऊ  ग्रोवर  वाराणसी  स्थित  राज्य  सरकार  के  खाद्य  एवं  प्रोक्ति fy

 प्रयोगशालाओं के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मांगीं  थी  ।  एवं  औषधि  की  मिला-जली

 प्रयोगशाला झ्र ों  की  स्थापनाਂ  वाली  केन्द्र  पोषित  योजन  के  अधिक  राज्य  सरकार  वाराणसी  में  खाद्य  ग्र

 औषधि  की  मिली-जुली  प्रयोगशाला  के  निर्माण-काय  के  लिए  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  पाने  की

 हकदार  होगी  जिसको  अधिकतम  सीमा  18.  68  लाख  रुपये  होगी  तथा  उपकरणों  के  लिए  लगभग

 3.  65  लाख  रुपये  इसके  राज्य  सरकार  की  लखनऊ  स्थित  प्रयोगशाला  भी

 निकला  प्रयोगशाला  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  सहायता  पाने  की  पात्र  होगी  ।

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  संख्या  में  वुद्धि

 611.  थ्रो  बोर भद्र  सिह  :  कया  श्रम  मनतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  देश  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रो  रघुनाथ  ate
 भूमिहीन

 श्रमिकों
 के  सम्बन्ध

 में
 आं

 कड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1961  रोक  1971  वर्षों  को  भारत  को  जनगणना  के  कृषि  श्रमिकों

 की  संख्या  315.  2  लाख  कौर  474.  9  लाख  इस  प्रकार  159.  7  की  वृद्धि  जबकि

 उसी  अवधि  में  खेतिहरों  की  संख्या  995.  3  लाख से  कम  होकर  782  लाख  हो  ;  213. 3

 लाख  कम  हो  गई  |  जनसंख्या  में
 वृद्धि

 नेल्लोर  जमीन  पर  निसार  लोगों  की  संख्या  में  विधमान  वुद्धि  से

 यह  स्थिति  पैदा  हुई  ।
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 Answers
 ‘Pausa

 25,  1897  (Saka)

 Sirarrasr te  eh दि  क  ब  के  ब  क  वेव  क  भारत  में  प्रवेश

 वर्ग
 —  अ  fi 612.  को  समर  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  लि

 क्या  जंगला  देश  में  हाल  हो  की  गतिविधियों  के  कारण  भारी  संख्या  में  प्रल्पसंख्पक  भारत

 में  बाये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  तौर

 सरकार  ने  उन  प्रवासियों  के  वारे  में  क्या  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जिन्होंने  भारतीय  सीमा

 पार  करने  का  प्रयत्न  किया  है  या  करना  चाहते  हैं  अथरा  पहले  ही  भारत  में  प्रदेश  कर  चुके  हैं  ?

 fader  acer  में  उपमंत्री  विनती  पाल  :  शरर
 बंगला  देश की  हाल  की

 के  फलस्वरूप  बड़े  Tala  पर  अल्पसंख्यकों  का  भारत  में  प्री जन  नहीं  देखा  गया  ।

 भारत  सरकार  ने  एक  से  ofr  बार  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  जरगर  यह  पाया  गया  कि

 किसी
 व्यक्ति  ने

 25  1971  के  पश्चात्‌  feat  वैध  दस्तावेज  या  समुचित  श्रनुजप्ति  के  भारत  में

 प्रवेश  किया  है  तो  उसे  उद्वासित  किया  जा  सकता  है  ।

 Non-Deposit  of  Provident  fund  by  Mica  Traders

 613,  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Labour.  be  pleased  to

 state  ::

 (a)  the  number  of  mica  traders  in  the  country  who  have  not  deposited  the  complete  amount

 of  the  provident  fund ;

 (b)  the  amount  of  deposit  du2  from  them;  and

 (s)  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Labour  (Shri  Raghunatha  Reddy)  (a)  to  (c)  list  as  furnished  by

 the  Provident  Fund  Authorities  showing  the  mica  traders  who  have  not  deposited  their

 provident  fund  as  on  31-10-1975  and
 were

 in  arrears  of  Rs,  15,000/-  and  above  is  attached,

 [Placed  in  the  Library  See  No.  L.  प-..70118/ 76,

 इस्पात  के  प्रस्तावित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  तकनीशियन

 614.  श्री  नो ति राज  सिंह  चौधरी  :  कया  इस्पात  शौर  खात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सात  उद्योग  को  260  लाख  टन  इस्पात  का  प्रस्तावित  लक्ष्य  प्राप्त  करने
 के

 लिये

 लगभग  10  लाख  तकनीशियनों  की  आवश्यकता  वश ग्र ौर

 यदि  तो  उत  दिशा  में  क्या  कार्प  ret  को  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखद  :  -  अतिरिक्त  इस्पात  क्षमता

 की  स्थापना  के  लिए  जनशक्ति  की  प्रा वश्य कता  इस  बात  पर  निभा  करेगी  कि  क्या  नये  कारखानों  का

 निर्माण  उन  स्थलों  पर  किया  जायेगा  जहां  कोई  कारखाने  नहीं  हैं  अथवा  वर्तमान  इस्पात  कारखानों  का

 बिस्तार  किया  जायेगा  ।  जनशक्ति  की  ऑ्रावश्यकता  ग्न्य  बातों  जेसे  प्रत्येक  चरण  में  जोड़ी गई

 प्राइवट  अवस्थापना  सुविधाएं  शादी  पर  भी  निभर  करेगी  ।

 64



 जनवरी  15,  1976

 विमान  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  अपने  सुस्थापित  तकनीकी  प्रशिक्षण  संस्थान

 हैं  जो  निकट  भविष्य  में  तकनीशियनों  की  आवश्यकता  की  मोट  तौर  पर  प्रति  कर  सकेंगे  ।

 पंजाब  में  कम्पनियों पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  को  बकाया  रानी

 615.  श्री  भान  सिह  दौरा  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  की  उन  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  अपनी  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 की  बकाया  राशि  जमा  नहीं  कराई  है  कौर  वह  उनकी  कौर  देय  है  ;

 उन  पर  कितनी-कितनी  राशि  बकाया  श्योर

 (  उक्त  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कायेवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्र  का  सूचित  किया है

 और  (@)  7.87
 लाख  रुपये

 की  राशि  16  स्थापनाओं से  देय  है  ।  इन्होंने  31-10-75

 को  15,000/-  रुपये  ate  अधिक  के  भविष्य  निधि  श्रंशदानों  की  बकाया  राशि  का
 भुगतान  करना  है  ।

 भ्रपेक्षित  सुचना  एकत  की  जा  रही  है  ae  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बेगार  प्रयास  मुक्त  किये  गये  श्रमिकों
 को

 रोजगार

 616.  थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  कि  :

 बेगार  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  कान ून  बनाने  के  अतिरिकत  wer  क्या  उपाय  करने

 का  प्रस्ताव  शौर

 अगार  प्रथा  से  मुक्त  हुए  श्रमिकों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने
 के

 लिये  क्या
 विशिष्ट

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  बन्ध कप ग्रस्त  प्रथा  1975  का

 समाचार  पत्रों  तथा  रेडियो  के  माध्यम  से  पर्याप्त  प्रचार  किया  जा  रहा  है  और  मुद्रित  पेम्फलेटों  को

 भी  बांटा जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  कृषि-श्रमिकों  शर  अनुसूचित  जन-जाति  एवं  जाति  के  लोगों  की  श्रमिक

 स्थिति  सुधारने  के  लिए  चालू  विभिन्न  योजनायें  के  लिए  पहले  से  आवंटित  राशि  में  से  कुछ  प्रतिशत

 राशि  रखने  हेतु  ग्रनुरोध
 किया

 गया  है  ।

 Improvement  of  Inland  Water  Transport  Service

 617,  Shri  M.  0.  Daga.  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  ‘pleased  to
 state  whether  Government  have  formulated  a  scheme  in  regard  to  Inland  Water  Transport  with
 a  view.  to  providing  more  transport  facilities  in  the  country  in  coordination  with  other  means  of
 transport  ?
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 Written  Answers  January
 15,

 1976

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport

 (Shri  H.  M.  Trivedi):  No  compehensive  study  of  the  inland  water  transport  require-
 ments  of  the  country  as  a  whole  has  been  made,  but  the  Bhagavati  Committee  on  had

 examined  the  needs  for  the  country  as  a  whole  in  a  generalway.  Out  of  32  schemes  reccmmen-

 ded  by  the  Committee  for  inclusion  in  the  Fourth  Plan,  21  schemes  were  sanctioned  curirg  the

 Fourth P  lan  period  and  seven  schemes  have  been  included  in  the  Draftt  Fifth  Plen.  In  ccciticn

 13  schemes  other  than  those  recommended  by  that  Committee  were  sanctioned  during  that  Plan

 period.  As  against  14  schemes  recommended  by  the  Committee  for  the  Fifth  Plan,  13  schemes

 have  been  included  tentatively  in  the  Draft  of  that  Plan.  In  addition,  17  schemes  other  than

 those  recommended  by  the  Bhagavati  Committee  have  been  included  tentatively  in  the  Draft

 Fifth  Plan.

 डाक  ब  तार  विभाग के  दुर  संचार  कर्मचारियों के  लिये  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम

 618.  श्री  प्रबोध  प्रविन्द्र  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  का  विचार  डाक  तथा  तार  विभाग  के  दूर  संचार  कर्मचारियों  के

 लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शूरू  करने  का  कौर

 यदि  at,  तो  इस  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  इंकर  दयाल  अझर  डाक  तार  विभाग  के  दूर  संचार

 कर्मचारियों  के
 लिये  सरकार  पहले  से  ही  पर्याप्त  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चला  रही  है  |

 पांचवी  पंयर्षीय  योजना  के  दौरान  सारे  भारत में  फले  हुए  40  प्रशिक्षण  केन्द्रो ंमें
 लगभग

 1.2  लाख  दूर  संचार  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  करने  प्रस्ताव  है

 प्रशिक्षित  किये  जाने  वाले  कर्मचा  रियों  में  सभी  वर्गों  के  तकनी की  जसे  कि  राजपत्नी

 जूनियर  केबिल  ज्वाइंटर  शादी  शामिल

 होंगे  ।  विशिष्ट  विषयों  की  श्रावश्यकतायें  पूरी  करने  के  लिए  बहुत  से  पुनश्चर्या  पाठयक्रम  चलाने  का

 भी  प्रस्ताव है  ।

 हाल  ही  में  स्थापित किये  गये  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  से  एक  है  नई  दिल्‍ली का का  उच्च  स्तरीय  दूर  संचार

 प्रशिक्षण  यह  प्रशिक्षण  केन्द्र  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  दूर  संचार  संघ  की  सहायता  से  स्थापित

 किया  गया  है  ale  इसका  उद्देश्य  ऊंचे  स्तर  के  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देना  है  ।  यह  केन्द्र  पड़ौसी  देशों

 के  दुर  संचार  कर्मचारियों  को  भी  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  प्रदान  करेगा  ।

 एल्यूमिनियम  उद्योग  में  ईरान  द्वारा  पूंजी  निवेश  जाना

 619.  श्री  मधु  दण्डवत  :
 कया  इस्पात

 कौर
 खान  मस्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ईरान  ने  भारत  के  एक  प्रमुख  जैसे  एल्यूमीनियम  में  पूजी  निदेश

 करने  तथा  निमित  मास  खरीदने  की  wart  इच्छा  व्यक्त  की

 क्या  इस  पूंजी  निवेश  का
 कु

 छ  हिस्सा  महाराष्ट्र  स्थित  रत्नागिरी
 में

 सरकारी  क्षेत्र  के

 एल्यूमीनियम संयन्त्र  में  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 पौष  25  1897  लि  खित  उत्तर

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  भारत
 से  एल्यूमिनियम

 की  सप्लाई  करने  की  सम्भावनाओं  पर  ईरान  से  विचार-विमश  किया  गया  किन्तु  उक्त  सप्लाई
 की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  सभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 इस  स्थिति  में  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 परिवार  नियोजन  प्रतिमान  को  उपलब्धियां

 620.
 श्री  भाऊ  साहिब  धामन कर  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  ated  किए  गए  विभिन्न  परिवार  नियोजन  श्रमषियानों  को  देश  की  बढ़ती

 हुई  जनसंख्या  की  दर  रोकने  में  कहां  तक  वांछित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफलता  मिली  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  Yo
 के०  एस०  : :  देश  में

 परिवार  नियोजन  arn  के  जरिए  जनसंख्या  में  वृद्धि  की  वार्षिक
 दर  जो  1960-69  में  2.  2

 प्रतिशत  1975  में  घटा  कर  2.  0  प्रतिशत  तक  लाने  में  सफलता  मिली  हैं  ।

 शान्ति  के  लिये  गट-निरपेक्ष  झाड़ियों  को  समेकित  करनी

 621.  श्री  प्रिय  दास  कया  बिदेशी  मंत्री  यह  चलाने  की  कृपा  कि

 क्या  विश्व  में  ग्रान्दोलन
 को

 विफल  करने
 तथा

 विश्व  शांति  के  संदर्भ  में

 गट  निरपेक्षता  के “प्रति  तथा  गलत  व्याख्या  करने  हेतु  कुछ  बड़ी  शक्तियों  द्वारा  T=

 निरपेक्षता  के  विरुद्ध  ware  किये  ave

 क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  शांति  के
 हिंत  में  गुट-निरपेक्षता  की  शक्तियों  को

 समेकित
 करने  के  लिये  पहल

 करने  का

 क्या  सरकार
 को  झ्रल्जीरिया में  हुए

 तथा  उत्तर
 कोरिया  में  होने  वाले  गुट-निरपेक्षता

 युवा  आन्दोलन  के  सम्मेलन
 के

 बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  भूमिका  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  उपमंत्री  विफ्निपाल दास  )
 श्र  वर्तमान

 तटीय  स्थिति  में  गट-निरपेक्षता की  नीति  की  वैधता  स्पष्ट  रूप  से  सिद्ध  हो  गई  तो  भी  कुछ  निहित

 rata  के  देशों  ने  गुट-निरपेक्ष  देशों  की  नीतियों  के  प्रति  अ्रसहमति  व्यक्त  की  है  ।  भारत  अन्य

 गुट-निरपेक्ष  देश  उनकी  एकता
 में

 दरार  डालने  की  किसी  कोशिश  के  विरुद्ध  सजग  हैं  ae  वे
 निरपेक्ष  देशों

 में  एकता  तथा  उनकी  नीतियों  को  प्रभावी  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  बराबर  एक-दूसरे

 के  साथ  निकट  wera  में  हैं  ।

 इस  संदर्भ  भारत  समेत  wea  qe-facter oa, ot eat & ara इन  देशों  के  ग्रा गामी  शिखर  सम्मेलन

 की  तैयारी  के  लिए  निकट  सहयोग  कर  रहे  यह  शिखर  कोलम्बो  में  1976  में

 आयोजित  होगा  ।
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 Were So

 site
 गुट-निरपेक्ष  देशों  में  युवा  ate  छात्र  आंदोलनों के  बीच  परस्पर  सहयोग

 को  बढ़ाने
 के

 लिए
 जो  विभिन्न  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  उनसे  सरकार  श्रवगत  है  ।  लेकिन  ये  प्रयास

 गैर-सरकारी  स्तर  पर  किये  जा  रहे  हैं  शौर  भारत  सरकार  इनसे  संबद्ध  नहीं  है  ।

 हल्दिया  परियोजना की  लागत  में  af

 श्री  राम  सहाय  पॉड  क्या  नौवहन  कौर  परि ब्रहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग

 किः

 क्या  हल्दिया
 परियोजना

 की  निर्माण  लागत  में  300  प्रतिशत से  अधिक की  वृद्ध

 wits  wn

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 site  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  पर  (a)

 1965  में  तयार  को  गई  हल्दिया  गोदी  परियोजना  की  लागत का  मूल  अ्रतुमान  40  करोड़  रुपये

 का
 था

 ate  यह  स्वीकृत  किया  गया  ।  परियोजना  की  समीक्षा  की  गई  कौर  कुछ  ate  कार्य  जो  बदली

 हुई  परिस्थितियों  के  कारण  आवश्यक  समझे  गये  शामिल  किये  गये  ।  रत्तन  न्यास  ने  परियोजना की

 adalat  लागत  का  अनुमान  126.96  करोड़  रुपये  लगाया  है  जिसमें  पंजीकृत  किया  जाने  वाला

 ब्याज  शामिल  नहीं  लागत  में  विधि  श्रम  शौर  सामग्री  की  कीमतों  में  तीव्र  वृद्धि  और

 स्वदेशीਂ  निर्माता त्रों  करा  निर्मित  किये  जा  रहै  विभिन्न  उपस्करों  की  संशोधित  कीमतों  के  कारण  है  ।

 Unfform  Pay  Seles  for  Employees  of  shops  and  Establishments

 623.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there is  no  provision  for  uniform  pay  scales  and  other  facilities  for  employees
 working in  the  shops  and  establishments in  various  States  in  the  country ;  an

 (b)  if  so,whether  Government  propose  to  enact  uniform  legislation  for  them  ?

 The  Minister  of  Labour  (Shri.  Raghunatha  Reddy):  (a)  and  (b).  The  working
 conditions  of  the  employees  in  shops  and  establishments  are  governed  by  Acts  passed  by
 the  State  Governments  and  the  Rules  framed  thereunder.  These  Acts  and  Rules,  which  are
 amended  from  time  to  time  in  the  light  of  the  practical  éxperience  gained  in  their  imple-
 Mentation,  regulate,  inter  alia,  the  daily  and  weekly  hours  of  work,  rest  intervals,  opening
 and  closing  hours  of  establishments,  payment  of  wages,  overtime  pay,  holidays  with  pay,  annual
 leave,  employment  of  childrén

 and  young  persons  etc.

 Central  Governnient  have  no  proposal  to  enact  uniform  legislation
 for  working

 in  shops  and  establishments.

 श्रीद्योगिक  श्रमिकों के  लिये  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक में  वुद्धि

 624.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 श्रम  ब्यूरों के  sect  कै  श्रुति  गरर्तैरिक  श्रापों  स्थिति

 की
 धोषणा  के  बाद

 औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  yer  सूचकांक  में  वद्ध  हु  जोर
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 जन॑वरी  15,  1976
 लिखित

 उत्तर

 यदि  तो  एलेग्रो  अमृतसर

 र
 दिल्‍ली  जैसे  कुछ  औद्योगिक  केन्द्रों में  मूल्य  सूचकांकों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  नही ं।

 भर खिल  भारतीय  सूचकांक  50  औद्योगिक  रूप  से  महत्वपूर्ण  केन्द्रों
 क ेमासिक  सूचकांकों

 का  ग्रोवर  सूचकांक है
 ।  जबकि  इनमें  से  अ्रधिकांश  केन्द्रों  wal  ate  दिल्‍ली

 के  संबंध  में  सूचकांक  1975  से  गिरे  सात  केन्द्रों

 कलकत्ता  श्र  के  संबंध  में  उनमें  वृद्धि  हुई  है  जिसका  कारण  इन

 carat  पर  कतिपय  ऐसी  मुद्दों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  है  जिन्हें  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  सूचकांक  संकलित

 करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 स्वदेशी  काटन  कानपुर  द्वारा  सर्जरी  का  भुगतान  न  किया  ज्ञाना

 625.  श्री  दीनेन  भट्टाचाये  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  अक्तूबर  श्र  1975  के  दौरान  कानपुर  स्थित

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  के  प्रबन्धकों  द्वारा  श्रमिकों  को  उनकी  जीत  मजूरी  का
 भुगतान

 न  किये

 जाने  की  ्र  दिलाया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रमिकों  को  इस  मजूरी  का  भुगतान  कराने  के  लिए  कोई

 कदम  उठाये  ग्रोवर

 इस  बारे  में  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  मंत्री  रघुनाथ  :  से  (7)  यह  मामला  आवश्यक  रूप  सें  राज्य  के

 कार्य  क्षेत्र  में प्राता  श्रम  मंत्रालय  का  ध्यान  इस  मामले  की  ग्रोवर  दिलाया  गया  है  जो

 10  1976  को  राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  की  उस  बैठक  में  भी  उठा  था  जिसमें  राज्य  सरकार

 के  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  राष्ट्रीय  शिखर  निकाय  इस  मामले  से  अवगत  है  ।

 Arrangements  for  Treatment  of  Diseases  like  Heart  Ailments,  Cancer,
 Blood  Urea  at  District  Level  Hospitals

 626.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Pl
 anning

 be
 pleased  to  state;

 (a)  whether  arrangements  for  treatment  of  diseases  like  heart  ailments,  cancer,  and
 blood  urea,  are  not  available  at  present  in  the  district  level  hospitals  throughout  the  country  द

 (b)  whether
 this  results  in  deaths  of  thousands  of  such  patients;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  introduce  some  suitable  preventive  and  cura
 tive  system  of  treatment  for  above  diseases  ?.

 The  Deputy  Minister  for  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.  Ishaque)  t

 (a)  No.  Some  heart  ailments  are  being  treated  at  the  level  of
 District  Hospitals  in  the

 country.  Facilities  also  exist  for  early  diagnosis  of  cases  of  cancer  in  many  of  the  district

 level  hospitals.

 (b)  Even  such  of  the  district  leve]  hospitals  as  do  not  have  facilities  for  treatment  of  such
 cases,  refer  their  cases  to  Institutions  in  States  where  such  facilities  exist.  It  cannot  therefore
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 Written  January  i5,  1976

 हिलसा  भ

 be  said  taat  patients  suffering  from
 t  hes  e  diseases  and  attending  district  level  hospitals  invariably

 ie.

 (c)  Tae  Central  Health  Education  Bureau  and  the  State  Directorates  are  educating  the

 public  01  preventive  asp2cts,  p2riodical  check-up  earlier  diagnosis  and  treatment.  Expert
 services  ae  available  in  many  of  the  hospitals  in  India  including  teaching  hospitals.

 व्यापारिक  पोत  झ्धिनियंम  का  संशोधन

 627.  को  मोहम्मद  इस्माइल :  क्या  नौवहन  और ि  न  पने  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  व्यापारिक  पोत  1958  के  ग्रस्तगंत  प्रभी  तक

 कर्मी-तालिका  नियमों  को  नहीं  बनाया  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  त्रिवेदी )
 और

 व्यापार  पोत  अधिनियम  1958  की  धारा  76  के  अ्रन्तगत  अधिकारियों  के  लिये  न्यूनतम

 कर्मी  तालिका  निर्धारित  की  गई  है  ।

 परन्तु  सरकार  ने  यह  अनावश्यक  नहीं  समझा  है  कि  अधिनियम  की  धारा  88  के  अंतगर्त

 यथा  उपबन्धित  नाविकों  के  लिये  न्यूनतम  कर्मी  तालिका  निर्धारित  की  जाय  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कर्मी

 तालिका  की  तुलना  में  जहाजों  में  नाविकों  के  लिये  भारतीय  कर्मी  तालिका  are  सुर सुरक्षा  के  प्रयोजनਂ

 के  लिये  न्यूनतम  ग्रावश्यक  कर्मी  तालिका  कहीं  अधिक  है  ।

 कर्मचारियों  को  मुश्रत्तिली|सिवा
 से

 हटाये  जाना

 628.  श्री मंतो  सावित्री  :  क्य  श्रम  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  att  कि

 क्यां  देश  के  विभिन्न  भागी  में  श्रम  विभाग  की  सेवायों  से  कितने  कर्मचारियों  कौर

 अधिकारियों  को  अरपा  कार्य  उचित  रूप  से  में  करने  ग्रीवा  कार्यालय  में  विलम्ब  से  आने  अथवा

 भ्रष्टाचार  आदि  के  आरोपों  में  मुसततील  सेवा  से  gar  दिया  गया
 waar  उनकी

 सेवा
 समाप्त कर  दी  गई

 (@)  क्या  सरकार  को
 इत  आशय  की

 शिकायतें
 ge  हैं  कि  श्रम  विभाग

 के
 कुछ कर्मचारी  ate  प्राधिकारी  प्रधान  मंत्री  वारा  घोषित  2

 नहीं कर  रहे  झौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया
 कार्यवाही  की  गई  है  !

 अम  मंत्री

 (a
 रघुनाथ

 से  wie  सूचना  «रक्त  को  लत  रही
 हैं और य  यथासमय  सभा >} गे  मेज  पर  रखें  दी



 पौष  25,  1897  लिखित  उत्तर

 भारत  में  आपात  स्थिति  के  बारे  में  विदेशी  प्रेस  हारा  प्रचार

 629.  श्रीमती  सावित्री  sara

 श्री  के०  लक प्पा

 श्री  दिनेश  गोस्वामी

 at  fa  at  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  कौर  गया  है  कि  विदेशों  में  बहुत  से  समाचार  पत्र

 तथा  सामाचार  एजेंसियां  भारत  में  चल  रही  ग्रा पात  स्थिति  के  बारे  में
 कदा  शय पूर्ण

 तथा  मिथ्या  समाचार  प्रकाशित  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  उनਂ  समाचार  एजेंसियों  तथा  समाचारपत्रों  से  इसके  बारे  में

 विरोध  प्रकट  किया है  तौर

 Fat  भारत  में  विदेशी  समाचार  एजंसियों  के  कुछ  सम्वाददाता  भी  ऐसे  समाचार  भेज

 रहे  यदि  तो  उन  संवाददाताओं  तथा  समाचार  एजंसियों  के  नाम  क्या  हैं  प्रौढ़  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  उसमें  बिपिन पाल  जी  हा

 सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  एसे  सभी  मामलों  पर  उचित

 कार्यवाही  की  है

 aa  भारत  स्थित  विदेशो  संवाददाता  मार्गदर्शक  रूपरेखा  के  अनुसार  कार्य  कर  रहे  हैं

 जिसके  प्रति  वे  वचनबद्ध  हैं  ग्रोवर  इसके  लंघन  के  मामलों  पर  उचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 केमिकल  राय  रास

 630.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टाकहोम  इन्टरनेशनल  पीस  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  प्रारम्भ

 ने  इस  वर्ष  अ्रक्तूबर  में  यह  चेतावनी  दी  है  कि  अराग  लगाई  हथियारों  की  एक  नई  किस्म  का  विकास

 किया  जा  पगहा  है  जिससे  फायर बॉल्स  बनते  हैं  जिससे  तापीय  ऊर्जा  का  दर्जा  श्री  बम  के

 वाद  दूसरे  नम्बर  पर  कराता  शौर

 यदि  तो  क्या  उस  देश  के  बारे  इनका  विकास  कर  रहा  उक्त
 संगठन

 (TaoMTE oT oMlToylgo ) ०पी
 सें  पूछताछ  की  गई

 है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिकती  पाल  :  शौर  स्टाकहोम

 नेशनल  पीस  रिसने  इन्स्टीट्यूट  ने  1975  में  प्रकाशित  ग  लगाऊ  शिक्षक  से  अपने  प्रबंध  में

 प्राग  लगाऊ  शस्त्रों  के  क्षेत्र  में  नये  विकास  का  ana  किया  है  जिसमें  पर

 शामिल  है  ।  इस  प्रबंध  के  जो  देश
 राकेटों

 श्र  प्रक्षेणास्त्रों  के  लिए  अस्ति  का  विकास

 करने  में  सक्षम  उन  सभी  के  पास  इन  नये  भाग  लंगाह  शस्त्रों  का  विकास  करने  की  साय ेहै  ।

 स्टॉकहोम  इन्टरनेशनल  इन्स्टीट्यूट  से  प्रस्ताव  करने  पर  हमें  पता  चला  है  कि  et

 काश *  के  उन्होंने  कोई  चेतावनी  नहीं  दी  है  ।

 र
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 विदेशी  पत्रिका  में  समाचार

 631.  श्री  राजदेव fag

 थ्रो  नरसिंह  नारायण  पाँच

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  वाशिंगटन पोस्ट  में  हाल  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  भारतीय  सैनिकों  ने

 छावनियों  से  भारत-बंगलादेश सीमा  के  साथ  साथ  हरकत की  है

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  समाचार  का  खण्डन  किया  है  ;

 FAT  उक्त  समाचार  पत्न  का  भारत  में  कोई  रेजीडेन्ट  संवाददाता  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार का  विचार  उक्त  समाचार  पत्र  को  पन्द्रह  दिन  के  अन्दर  अपना

 काम  बंद  कर  देने  को  कहने  का  है
 ?

 fata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  :  इस  ग्रखबार  में  नवम्बर  कौर

 दिसम्बर  1975  में  इस  प्रकार  की  कुछ  झूठी  खबरें  छपीं  थीं  ।

 जी  विदेश  मंत्रालय  के  एक  सरकारी  प्रवक्ता  द्वारा  जारी  किया  गया  एक  वक्तव्य

 यहां  भ्र नू बंध के  रूप  में  संलग्न है  ।

 (77)  भारत  में  पोस्ट  का  कोई  श्रीवास  संवाददाता नहीं  है  ।  पहलें इस  का  जो

 संवाददाता था  उसे  झूठी  एवं  पक्षपातपूर्ण  खबरें  भे  जने  पर  निकाल  दिया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विवरण

 विदेश  मंत्रालय  के  vara  ने  श्राज  यहां  यह  वक्तव्य  दिया

 ere  जगत  के  कुछ  पत्र  जिनकी  संख्या  बहुत  कम  है  जो
 कि

 वे  शोर  बहुत  करते

 awa  ब  ल  कक  Feb  क  म
 gt  बक  क  राग

 की  ही  आलाप  कर  रहे  हैं  कि

 भारत  बंगलादेश  में  सशस्त्र  हस्तक्षेप  करने  की  योजना  बना  रहा  है
 ।  14  दिसम्बर

 को  लिखें  गए

 उद्यान  लेख  में  वाशिगटन  पोस्ट  के  संवाददाता  ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  भारतीय  सैनिकों

 ने  जो  बिना  वर्दी  के  थे  बंगलादेश  कीਂ  सीमा  पार  कर  गए  हैं  |  उसने  एक  इस  खबर  का  प्रचार

 किया  कि  बंगलादेश  के  म  मन  fag  जिलें  में  कुछ  लोग  साम्प्रदायिक दंग  करवाने  के  लिए  सक्रिय  हैं  जिससे

 कि  भारत  को  हस्तक्षेप  करने  का  बहाना  मिल  सके  |

 बंगलादेश  में  भारतीय  हस्तक्षेप  और  उससे
 भी

 सशस्त्र  आक्रमण  के  बारे
 में

 कहानियां

 गढ़े  जाने  का  कोई  पहला  मौका  नहीं  है  ॥

 ag  अजीब  बात  है  कि  विदेशी  अख़बार  जगत  के  ये  पत्र  भारतीय  योजनाकारों  ate  कार्यों  के

 बारे  में  स्वयं  बंगलादेश  से  भी  ज्यादा  चिंतित  हैं  ।



 जनवरी  15,  1976  लिखित
 उत्तर

 जाहिर है  कि  कुछ  लोगों  से  यह  बर्दाश्त  नहीं  हो  पाता  कि  भारत  कौर  बंगलादेश  के  बीच

 मैत्रीपूर्ण  संबंध  बने
 रहें  कौर  उनकी  सीमा  झगड़े  तनाव  से  मुक्त  बनी  रहे  ।  प्रसंगवश

 यहां

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  वाशिंगटन  पोस्ट  का  संवाददाता  स्वयं  तो  कभी  सीमा  के  पास  गया  ही  नहीं

 शर  उसे  सुचना देने  थालों  ने  भी  वास्तव  में  कोई  भारतीय  सैनिक  नहीं  कम  से  कम  वर्दी  में  तो

 हफीज  नहीं  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भारत  प्रौढ़  बंगलादेश  के  सीमा  सुरक्षा  दलों  के  भ्रध्यक्षों की  हाल  में

 कलकत्ता  मे  हुई  बैठक  शृंगार  5  से 8  दिसम्बर  तक  न्यायाधीश  ए०सत्तार  के  नेतृत्व  में  उच्च रत  य  बंगलादेश

 प्रतिनिधिमंडल  की  दिल्‍ली  यात्रा  के  परिणामों  को  जिसमें  दोनों  पक्षों  ने  सीमा  पर  शांति  बनाये  रखने

 तथा  दोनों  देशों  के  बीच  मंत्नी  ate  सहयोग  बनाये  रखने  के  लिये  काम  करते  रहने  की  इच्छा  की

 पुनर्ुष्टि  कुछ  विदेशी  तत्व  पसंद
 नहीं कर  रहे  हैं  ।

 यदि  भारत  के  इरादे  आक्रमक  होते  तो  वह  बंगलादेश  के  सैनिक  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 देना  एवं  सुरक्षा  साज  समान  की  सप्लाई  जारी  नहीं  रखता  ।  सामान्य  बुद्धि  का  भी  कोई  व्यक्ति

 इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  करेगा  कि  भा  रत  बंगलादेश  में  सांप्रदायिक  दंगों  को  उकसाने  में  रूचि  रखता

 +
 ष  |  नगर  बंगलादेश  में  कोई  सांप्रदायिक  गड़बड़  होती  है  तो  उससे  निश्चय  ही  वहां

 के  pecan  का  बर्हिगंमन  होगा  जिससे  स्वयं  भारत  पर  अ्रसहय  बोझ  पड़ेगा  रोक  उसके  लिए  न्याय

 और  व्यवस्था  एवं  सुरक्षा  की  गम्भीर  समस्याएं  Far  हो  जाएंग ेी

 भारत  सरकार  यह  स्पष्ट  बता  देना  चाहती  है  कि  भारतीय  सेनाएं  समूची  भारत-बंगलादेश

 सीमा  पर  कहीं  भी  उस  स्थान  से  नहीं  हिली  हैं  जहां  वे  शांतिकाल  में  स्थित  थीं  ।  इस  संबंध  में  स्वयं

 बंगलादेश  सरकार  सीधे  भी  तथा  हाल  ही  में  दिल्‍ली  की  यात्रा  पर  are  सत्तार  प्रतिनिधि  मंडल  के

 माध्यम
 से  पर्याप्त  एवं  संतोषजनक  श्राश्वासन  दिया  जा  चुका  है  ।

 भारत के  खिलाफ  निरंतर झूठे  एवं  विद्वेषपूर्ण  प्रचार  का  लक्ष्य  स्पष्ट  ही  भारत  कौर

 देश  के  बीच  तनाव  कौर  गलतफहमी  को  बढ़ाना  है  ।  परन्तु  इसमें  सचाई  भ्र ौर  सहज  बुद्धि  का  नितांत

 प्रभाव  ऐसे  प्रचार  से  उनके  दुष्टतापूर्ण  लक्ष्य  की  पति  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 कुछ  पश्चिमी  देशों  के  टेलीविजन ों  द्वारा  भारत  विरोधी  प्रचार

 632.  श्री  दिनेश  चन्द्र गोस्वामी :  क्या  विदेश  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  महीनों  में  कुछ  पश्चिमी  देशों  के  टेलीविजनों  द्वारा  भारत  विरोधी  विषैला

 प्रचार  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  झूठे  ate  हेषपूर्ण  प्रचार  के  प्रतिकार स्वरूप  सरका  र  मे  क्या  कदम  उठाये

 हैं
 ?

 .

 विदेश  मंत्रालय में  उफ् मंत्री  विधान  पाल  शर  कई  पश्चिमी  देशों

 के  प्रचार  माध्यम  जिसमें  दूरदर्शन  माध्यम  के  कुछ  ser  भी  सम्मिलित  ऐसा  किया  है
 ।  इस

 फ्रचार  शीघ्रतापुबेंक  प्रतिकार  करने  के  लिए  ae
 विदेशों

 में  भारत
 की

 सहीं  तस्वीर  प्रस्तुत

 करने  के  भारत  सरकार  कौर  विदेश-स्थित  हमारे  महीनों  द्वारा  दूरदर्शन  पर  समुचित  भट  कौर

 कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  उचित  शर  कारगर  कदम  उठाये  गये
 थे  ।
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 क  अन्य  चिकित्सक  सेवग  का  निर्माण  करने  के  बार  में  श्रीवास्तव  समिति  को  सिफ़ारिशों

 633.  ५. | ह  बसन्त  साठे  :  व्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  क्यो  करेंगे

 कि

 क्या  श्रीवास्तव  समिति  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताओ्ों  को  पुरा  करने  हेतु  एक  अन्य

 चिकित्सक  संवर्ग  का  निर्माण  करने  को  सिफारिश  की  है

 समिति  ने  अन्य  क्या  मथ्य  सिफारिशें  वी  हैं  हार

 इस  are  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  इसहाक )

 जी

 श्रीवास्तव  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 श्रीवास्तव  समिति  के  सुझावों  पर  सरकार  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  है  ।  कुछेक

 सुझावों  को  र्  का यं रूप  में  लाया  जाए  इसके  लिए  एक  विस्तृत  रूपरेखा तैयार  की  जा  रही  है  और  उसे

 जल्दी ही  राज्य  सरकारों के  पास  भेज  दिया  जाएगा  ।  श्राशा  है  इस  वर्ष  में  होने  वाली  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  परिषद  की  अगली  बठक  में  इस  मामले  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  |

 न्दरगढ़-ऋतु  चिन्दा-प्रभासुनी  सड़क

 634.  श्री  पी०  गंगादेव  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  सुन्द  रगड़-कूचिन्दा-प्रभासुनी  मागं  में  सड़क  तथा  पुल  परियोजना  क

 काय  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किया  जाएगा  ;

 क्या  उड़ोसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  योजना  के  लिए  ई  एण्ड  शाई  योजना  के

 श्रन्तगत  100  प्रतिशत  ऋण  की  सहायता  देने  का  अ्रनरोध  किया  है  ;  कौर

 याद  हां  तो  क्या  उड़ीसा  के  इस  पिछले  क्षेत्र  का  इंजीनियरिंग  विकास  करने  के  लिए

 नियत  किये  जाने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  गई

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  :

 प्रभा सुनी
 सड़क  एक  राज्य  सड़क

 मत  इस
 सड़क

 का
 विकास  जिसमें  पुल  भी  शामिल  है

 राज्य क्रिया-कलाप  के  क्षेत्र  के  ् अ्रन्तगत  कराता  है  ।

 जी  हां  ।

 इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  किन  कार्यों  के  लिये  धन

 की  व्यवस्था  हो  सकेगी  क्योंकि  मामले  में  अभी  तक  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 Shortage  of  Doctors
 and  Equipment  in  Primary  Health  Centres.

 635-  De L
 be  pleased  to  state axminarayan

 Pandeya:  Wiilthe  Minister  of  Health  and  Famil:  y  Planning

 (a)  whether  due  to  tte  shortage  of  doctors  and  equipment  in  the  primary  health  centres
 people  f  the  areas  are  not  getting  real  benefit  of  these  centres ;
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 (b)  whether  attention  of  Central  Government  las  been
 ir  vitec.  (0  remcve  this  shcitzge

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  direction  ?

 The  Deputy  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.
 Ishaque):  (a)  Shortage  of  doctors  in  the  Primary  Health  Centres  has  been
 considerably  reduced.  Out  of  5314  such  Centres,  3275  have  two  doctors  each  and  198
 have  one  doctor  each.  Only.65  Primary  Health  Centrcs  are  withcut  dccters.  UNICEF  has
 so  far  assisted  in  cquiping  3472  Primary  Health  Centrcs.  Remainirg  certics  are  beir g  1 (01: 0८८
 equipment  by  States  according  to  availabilility  of  funds.  As  the  strength  of  doctors  increases  210
 the  Primary  Health  Centres  get  better  cquipped,  the  facilities  previccc  to  public  will  improve.

 (b)  Yes.

 (c)  The  following  steps  are  being  taken  to  attract  more  doctors  to  serve  in  the  Primary
 Health  Centres  in  rural  areas

 (i)  Formation  of  unified  cadres  for  doctors  working  in  rural  and  urban  areas.

 Gi)  Provision  of  a  total  package  of  incentives  such  as  grant  of  rural  allowance,  transport
 facilities,  free  furnished  quarters,  protected  water  supply,  electricity  etc.

 (iii)  [provement  of  physical  facilities  of  Primary  Health  Centres  particularly  in  respcct  of
 buildings  and'residential  quarters.

 iv)  Grant  of  advance  increments  (in  Gujarat  State).

 Provision  of  adequate  quantities  of  medicines  and  equipment  in  primary  health  centres.

 Direct  Dialling  System  and  Telephone  Exchanges  in  Nagaland

 636.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  direct  dialling  system  between  Kohima,  and  its  district  headquarters  has  beer

 intr  duced  3  and

 (b)  whether  six  new  telephone  exchanges  are  proposed  to  be  set  up  in
 Nagaland

 ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Sh
 of

 ker  Dayal  Sharma):  (a)  Direct

 dialling  o:twzen  Kohima  and  the  district  headquarters  Nagaland  has  not  yet  been  intro-

 duced.  STD  between  Kohima  and  Dimapur  which  is  a  sub-  divisional  headquorters  is

 planned  in  the  programme  for  1978-79.

 (b)  Yes,  Sir.  The  exchanges  proposed  to  be  set  up  are:

 Akhulota.

 2.  Zakhama.

 3.  Chuchimlong..
 4.  Chuntongia.

 Tsemenue.

 6.  Peron.

 Work  will  be  taken  up  if  the  requisite  number  of  applicants  make  the  initial  paymer  t.

 afar  में  अन्तराष्ट्रीय  alas.  सम्मेलन

 637.  श्री पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उन्होंने
 झन अन्तर्राष्ट्रीय  प्राचीन

 सम्मेलन  में  भाग  लेने
 के  लिये  1975

 में  पेरिस  का  दौरा  था  ;
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 उनके  साथ  कितने  कर्मचारी  वे  विदेश  सें  कितने दिन  रहे  ;

 उक्त  सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  तथा  प्रश्नों  पर  चर्चा

 उक्त  सम्मेलन  के  विचार-विमर्श  में  भारत  सरकार  का  क्या  योगदान  रोक

 (=)  उक्त  पेरिस  सम्मेलन  में  क्या  frond  निर्णय  हुए  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  जी  हां  ।  विदेश  मंत्री ने  भ्रन्तर्रष्ट्रीय

 आधिक  सहयोग  पर  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  के  रूप

 में  पेरिस गये  थे  ;

 विदेश  मंत्री  के  साथ  प्रधान  मंत्री  के  सचिव  कौर  पैट्रोलियम  ate  वाणिज्य

 मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  भी  गये  थे

 इस  सम्मेलन में  मुख्य  रूप  से  उन  प्रत्तावों  प्रौढ़  उन  पर  कमल  करने  की  योजनाओं पर

 विचार-विमर्श  gat  जो  कच्चे  विकास  तथा  वित्तीय  मामलों  के  लिए  चार  आयोग  स्थापित

 करने  के  बारे  में  थे  ।

 भारत  ने  सम्मेलन  का  ध्यान  विकासशील  देशों  की  दशा  रोक  विकास  संबंधी  उनकी

 विशिष्ट  समस्याओं  की  शर  आकर्षित  विशेष  रूप  से  उनਂ  देशों  कीं  दशा  की  कौर  जिन  पर

 राष्ट्रीय  श्रमिक स्थिति  में  हाल  ही  में  हुए  परिवर्तनों  का  सर्वाधिक  प्रभाव  पड़ा  भारत  ने  भ्रायोगों

 के  विषय  में  कुछ  ठोस  सुझाव
 भी

 दिये  जिससे
 कि

 उनका  काम  अधिक  कि प्रथ पुण  कौर
 फलप्रद  हो  सके  ।

 (=)  सम्मेलन ने  चार  ara
 स्थापित  करने

 का
 नीचे

 य
 किया

 है  जिसमें  प्रत्येक  में  15  सदस्य

 होंगे  (10  विकासशील  कौर  5  आर
 1

 1976  से  पेरिस  में  अपना  काय

 प्रारम्भ  कर  देंगे  चालू  वर्ष  में  जिनकी  सावधिक  बैठकें  होंगी
 ।

 ये  ग्रा योग  मंत्रीਂ
 सम्मेलन  के  समक्ष

 पनी  सिफारिशें रखेंगे  जिनकी  बैठक  लगभग  1
 वर्ष

 में  हो  सकती है
 ।

 उड़ीसा में  मालंगटोली  ate  लौह  वयस्क  खानों  का  सर्वेक्षण  प्रतिवदन

 638.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्रो यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  मालंगटोली  लौह  वयस्क  खानों  का  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  पूरा  हो  गया

 तथा  सरकार
 को

 भेज  दिया  गया  है
 ;  और

 प्रतिवेदन  का  अध्ययन  करने  अथवा  उसे  भ्रांति  रूप  देने
 के

 कायें  में  अरब  तक  कितनी
 प्रगति हुई  है  ?

 इस्पात  ale  मंत्रालय  में  झफमंत्री  सुखदेव  :  जी  at  उड़ीसा

 में  मालंगटोली  लौह  वयस्क  निक्षेप  पर  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  एक  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  तैयार

 की  गई  थो  झर  वह  सरकार  को  भेजी  गई  थी
 ।

 रिपोर्ट  से  पता  चला  हूँ  कि  ये  निक्षेप  6080  लाख

 erg  |

 (a)  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  प्रौद्यो-प्नाथिक
 मांयता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  इस

 aa  में  व्यापक  खोज  कार्य  कर  रहा  हू  |

 ह
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 का  aa

 श्रमिकों के  उपदान  को  प्राप्त  करने  के  faa  sate  उपदान

 639.  श्री सी  ०  है०  पन्द्रप्पन  :  क्या  श्रम  मंत्रों  8  अगस्त  1974  के  अतारांकित प्रशन  सं  ब्या

 892  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  कम्पनियों  के  बंद  होने  अथवा  परिसमापन की  स्थिति में  कमेर चा  रियों

 द्वारा  उपदान  प्राप्त  करमे  हेतु  केन्द्रीय  seers  निधि  स्थापित करने  के  सम्बन्ध  में  समिति  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिया  है  ;  कौर

 )  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 शम  मंत्री  वी०  रघुनाथ  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगला में  भारत  विरोधी sare

 640.  श्री  हाकर  राव

 श्री  समर  गह

 श्री  जनेश्वर  मिश्र

 क्या  fare  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मया  शेख  मुजीबुर्रहमान  ate  उनके  साथियों  की  हत्या  के  पश्चात्‌  बंगला  देश  में  भारत

 विरोधी  प्रचार  को  बढा  दिया  गया
 और

 इस  प्रचार  का  प्रतिकार  करने  के  लिये  क्या  का  यं
 वाही  गई  है

 fata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाधित  फाल
 :  (#7)  जी  |

 (@)  इस  मामले  की  कौर  ब  गेला  देश  को  ध्यान एक  से  अधिक  बार  दिलायां जा  चका  है  |

 हाल  में  बंगला देश  के  प्रेस  में  भारत  विरोधी  प्रचार  कम  |

 रायबरेली-फंजाबाद  सड़क  का  पुरा  किया  जाना

 641.
 श्री

 श्रार०  Fo  सिन्हा  क्यां  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  रायबरेली-फ़ैजाबाद सड़क  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने की  सम्भावना  है
 az

 इस
 सड़क  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  मेंਂ  य  मंत्री
 (att  दलबीर  सि  ate

 एकत्रित  की  रही  हैं  पौर  उसे  सभा  पटेल  पर  रखें  दिया  जायेगा  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  डिवीजन  में  सड़कों  का  निर्माण

 642.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  कया  नौवहन  ौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  छुपा  रेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  डिवीजन  में  1975  ate  1976  के  दौरान  कितनी  ate

 कौन-कौन  सी  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये
 सिफ़ारिश

 की  at

 इस  समय  इन  सड़कों  के  निर्माण  की  क्या  स्थिति  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  श्र

 एकत्रित की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  उसे  सभा  पटलਂ पर  रख  दिया  जयेगा  |

 विदेशों  से  ड्रेजरों  की
 खरीद

 643.  सरदार  स्वर्ण  सिंह  सोनी  :
 कया  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारत  के  पत्तनों  के  लिये  विदेशों  को  sora  की  खरीद  के  ast दिये  गये  हैं  ;

 क्या  भारत  में  ड्रेसर  नहीं  बनाये
 जा  प्रौढ़

 ड्रेजर  का  मूल्य  कया  इस  पर  कितनी  विदेशी  ख़ुदा  खर्च  होगी
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  त्रिवेदी  )  :.  एक  निकर्षकਂ

 की  हालात  से  खरीद  करने  के  लिए  gat  हाल ही  में  आदेश  दिया  गया  है  ।  ag  निष्कर्ष  केन्द्रीय  निक्षण

 संगठन  का  एक  लग  होगा  |

 शिक्षक भारत  में  भी  बनाये  जा  सकते हैं
 ।  परन्तु यह  निष्कर्ष  कुद्रेमूख  से  ईरान  को

 खनिज  लौह  निर्यात करने  के  लिए  एक  परियोजना के  सम्बन्ध  में  म॑ं  गलौर  बन्दरगाह  को  गहरा  करने  के  लिए

 चाहिए  ।  स्वदेशी  फ़  इस  स्थिति में  नहीं  थी  कि  वे  बन्दरगाह  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  समय के  इन्दर

 ऐसे  निष्कर्ष  की  सुपुर्दगी  कर  सके  ।  इसलिए  निकर्ष क  का  प्रख्यात  करना  पड़ा  |

 फ़ालतू  oat  सहित  इस  ट्विन  स्क्रयू  ट्रेनिंग  एक्शन  हापर  ड्रेजर  जिसकी
 6500  क्य ०

 मी०  की क्षमता की  लागत  15.  50  करोड़ रुपये  रौ  मुख्यत: डच जनरल परपज ८ डच  जनरल  परपज

 क्रेडिट  से  विदेशी  मुद्रा  में
 दी

 जानी  है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  बर्ष  के  दौरान  afer के  लिये  रोजगार

 644.  सरदार  जई  fag  सोखो  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रत्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  के  दौरान  पुरुषों  के  बराबर  पारिश्रमिक  पर  महिलाओं  को

 कितने  रोज़गार  उपलब्ध  किये  str

 देश  में  रोज़गार  कार्यालयों  में  पं  जी  कृत  कितनी  शि
 गीत

 बे  रोज़गार  महिलाएं  हैं  ?

 am  मंत्री  रघुनाथ  :
 उपलब्ध  सुचना  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम से

 महिलाओं  श्रेणियों  ar)  को  दिए  गए  रोजगारों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 यह  संख्या  पहली

 जनवरी से  31  1975 की  अवधि के  दौरान  43,625  थी
 ।

 जहां  भी  रोज़गार  कार्यालयों  को

 78
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 ऐसे  रोजगार  अवसर  अ्रधिसूचित  किये  जाते  हैं  उनके लिए  दीनों  महिलाएं atc  पुरुष  पात्र  होते  वहां

 दोनों  को  एक  जेसा  पा  रिश्रमिंक  दिया  जाता  है  |

 30  1975  को  चाल  रजिस्टर  पर  रोज़गार  चाहने  वाली  6.  45  लाख शिक्षित

 महिलाएं  उत्तीर्ण  शरीर  उससे  अघिक  योग्यता  वाली  )
 जो  बेरोज़गार

 नहीं हैं  ।

 वर्ष  1974-75 के  दौरान  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने में  उत

 645.  श्री  रानेन  सेन

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी :

 क्या  इस्पात  ate  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  कया  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  उत्पादन  वर्ष  1974  तथा  1975  में  सन्तोषजनक

 रहा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्ष  1974

 में  दुर्गा  पुर  इस्पात  कारखाने
 का

 विक्रय  इस्पात
 का  उत्पादन  वर्ष  1973  के  उत्पादन  से  भ्रमित  था  श्र

 वर्ष
 कमदहगरराइन

 1874%  उत्पादन की  तुलना  में  अधिक  हुभ्रा है
 च्लोालप्रितियारभा

 —

 विक्रय  इस्पात  का  ,  क्षमता  का  प्रतिशत  पिछले  वष  की

 उत्पादन  उपयोग  तुलना में  प्रतिशत

 हजार
 वद्ध

 1973  355  28.7

 1974  504  40, 4  42,  0

 1975  o  644  52.0  27.8

 a

 उत्पादन  में  यह  वृद्धि  बेहतर  प्रबन्ध  श्नौर
 मालिक-म  दूर

 सम्बन्धों  में  सुधार  के  फलस्वरूप  सम्भव

 हुई  है
 ।

 वियतनाम  मं  पुर्ननिर्माण  क  लिये  भारतीय  सहायता

 646.  श्री  रोनेन  सेन  :  fade  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  वियतनाम  के  पुननिर्माण  हेतु  अपनी  सहायता  देने  का  है

 ग्रोवर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया  है

 ?

 विदेश  मंत्रालय में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  )  वियतनाम के  पुननिर्माण

 में  सहयोग  देकर  भारत  सरकार  को  प्रसन्नता
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 अहमदाबाद  में  दुर-संचार  नया  भवन

 647.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  FAT  संचार  भन्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  अहमदाबाद  में  दूर  संचार  का  नया  भवन  अरब  उपयोग  के  लिये  तैयार

 यदि  तो  उक्त  नये  यूनिट  में  आवश्यक  उपकरण  किस  प्रकार  लगाये  जा  रहे

 उपरोक्त  भाग  ग्र  में  निर्दिष्ट  बातों  पर  अलग-अलग  कुल  कितनी  लागत

 matt  ?

 सवार  मंत्री  दांकर  दयाल  :
 जो  हां  ।

 नये  भवन को  ट्रंक  झ्राटोमेटिक  मैनूअल  ट्रक  लम्बी  दूरी  के  पारेषण

 उनसे  सम्बन्धित  विभागीय  आवश्यकताओं  के  लिये  इस्तेमालਂ  करने  का  प्रस्ताव
 है

 ।

 (7)  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार  है  :

 (1)  भवन  44,  17
 लाख  रुपये  |

 (2)

 (i)  ट्रंक  ऑटोमेटिक  एक्सचेंज  106. 58  लाख  रुपये

 25.63  लाख-रुपये (ii)  मैनुअल  ट्रंक  एक्सचेंज

 (iti)  लंबी  दूरी  के  पारेषण  उपस्कर  ,  273. 03  लाख  रुपये

 योग  405.  24  लाख  रुपये

 कुल  योग  aie  449.41  लाख  रुपये  ।

 उगांडा  से  निकाले  गये  भारतीयों  को  मुश्राचजा थ

 648.  थो  भूषण
 :

 क्या  fader  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उगांडा  सरकार  उन  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को  नकद  मुश् नाव जा  सदा  करने  पर  सहमत हो

 गई है  जो  उस  देश  वहां  से  निकाले  जाने  के  समय  व्यापार  कर  रहे  ग्रोवर

 यदि  होता  इस  सम्बन्ध  में  यूगांडा  सरकार  के
 साथ  हुए  समझौते की  मुख्य  बातें  क्या

 बिदेश  मंत्रालय  उफ मंत्री  पाल
 :

 शर  अगस्त  1975 में

 हमारी  प्रधान  मन्त्री  के  नाम  राष्ट्रपति  अ्रभीन  के  पत्न  के  उत्तर  भारत  से  एक  सरकारी  प्रतिनिधि

 मण्डल  उगांडा  गया  था  प्रौढ़  उसने  28  शभ्रक्तूबर से  17  1975 तक  उगांडा  सरकार के  साथ

 उन  1535  दावों  के  बारे  में  बातचीत  की  जो  कि  उगांडा  से  1972  में  निकाले  गए  भारतीय  राष्ट्रिक ों  ने

 भारतीय  हाई  कमिशन  के  जरिए  उगांडा  सरकार  को  भेजे  थे  उगांडा  के  घोषित  fara को  ध्यान  में

 रख  कर  भारत  तथा  उगांडा  के  प्रतिनिधि  मण्डलो ने  सम्मिलित  रूप  से  प्रत्येक दावे  की  जांच  की  |



 जनवरी  15,
 1976

 लिखित  उत्तर

 इस  जांच  शर  बातचीत  की  समाप्ति प

 कप  i  err  सरद  हारे

 a
 कार्य  सूची

 तेर  र  की  गई  प्रौढ़  दोनों  पक्षों  ने
 rears

 उस  पर  हस्ताक्षर व Te  पदक  ADE  इस  ne  प्राग  की  कारवाई  क ेलिए  उगांडा  सरकार के  साथ

 are में  है  ।

 विजय  नगर  में  इस्पात  मिल

 649  Al  बाइ ०  fant ह  कि  Sg!  क्या  इस्पात
 or  श्वान  may चल (ग्ह  चपला  qe  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विजयनगर  में  इस्पात  सिल  की  स्थापना  करने  हेतु कोई  fra

 ललिया  रोक

 सरकार  का  इस्पात  मिल  के  इस  स्थल  से
 बहुमुल्य  लौह-ग्राहक  कौर  तांबें  का

 निर्यात

 कब  तक  करने  का  विचार है
 ?

 इस्पात  शरीर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  हां  ।  इस
 जना  के  लिए  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन  तैयार  कराने  का  काम  अ्रश्नल  1975  में  दिया  गया  था

 आर  इसके  वह  1976  के  ea  तक  सिल  जाने  की  सम्भावना  हैँ  ।

 खनिज  के  निर्यात  की  मात्रा  का  निर्णय  लेते  समय  झ्रान्तरिक  मांग  को  हमेशा  घ्यान  में

 रखा  जाता  है  ।  के  प्रस्तावित  इनयात  कारखाने  को  ale  खनिज  की  सप्लाई  के  लिए

 जो  खत  gat  रबी  गई  हैं  उत  खानों  से  लोह  खनिज  का  निर्वात  नहीं  किया  गया  हैं  |

 तमिलनाडु  में  कम्पनियों  की  कौर  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 650.  को  एम०  कतामुत्त  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 तमिलनाडु  में  कितनी  कम्पनियां  हैं  कौर  भविष्य  निधि  की  कितनी  राशि  बकाया  हैँ  ;

 पौर

 इस  मामले  में  क्या  कप् रं वाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रो  रघुनाथ  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार  सुचित

 किया  है

 31-10-1975  की  स्थिति के
 62  प्रतिष्ठानों से  1.  13  करोड़  रुपये  की

 राशि  टंगे  fata  प्रो  उनसे  रोक  भविष्य  निधि  अं रा दानों  की  राशि  बकाया

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  कौर  सभा  को  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बॉक्साइट  वयस्क का  पाइप  लाइन  द्वारा  भजा  जाना

 651.  1.0 2.0  राजदेव  सिह  इस्पात  ौर  खन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पाइप  लाइन  द्वारा  5.  5  लख क्या  इंजी  निवेश  RIS Fi  लि०  70  किलो वोटर  लगे

 टन  बॉक्साइट  अवयस्क  भेजते  के  लिये  avila  अधिक  व्यवहाय ेत  ब्य  रहा  अ्रौर

 82
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 ae  ay

 क्या  इस  झपुकंधान  एवं  तकनीकी  म्यूजिक  अघ्ययन  से  एल्यूमिनियम  उद्योग  को

 बहुत  प्राप्ति  होगी  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  of]

 रसायन  पुरा  होने  तथा  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ही  इसके  निष्कर्ष  का  पता  चलेगा  ।

 द्न्य  वृद्धि  दर  को  प्राप्ति  के  लिये  अ्निवायं  परिवार  नियोजन

 652.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सोंधी  :  व्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मत्ती  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  परिवार  नियोजन  को  अनिवार्य  बनाने  के

 लिये  matte  किया  है  जिससे  श्रागामी  दशाब्दी  में  वृद्धि  दर  शून्य  हो  ak

 परिवार  नियोजन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता  दी  जायेंगी  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  र्०  के
 ०  एम०  इसहाक )

 ऐसी  कोई  हिदायतें  जारी  नहीं  की  गई  हैं  ।

 (@).  परिवार  वियोजन  एक  केन्द्र-प्रायोजित  कार्यक्रम  है  जिसे  कार्यरूप  में  परिणत  करने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  शतप्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 हिन्द  महासागर  में  के  tet  को  afer

 653.  श्री  नरेदर  कुमार  सोंधी :  क्या  विदेश  मंत्री  यहं  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्टी  देशों  के  नौसैनिक  जिन्होंने  1974  में  पाकिस्तान  द्वारा  आरम्भ

 किये  गये  नौसैनिक  अभ्यास  में  भाग  लिया  था  पूर्णरूप  से  वापस  नहीं  गये

 क्या  इन  युद्धपोतों  की  उपस्थिति  का  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  की  शांति  पर  बुरा  प्रभाव

 पड़ता  शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिकनी  पाल  :  जिन  युद्धपोतों  ने  कराची  के

 समुद्र  में  सैन्टो  के  नौसेता  रियासतों
 में  हिस्सा  लिया  बे  संभी  1975  में  ऋमिक  रूप  से  हटा

 लिये  गये  थे  ।  उनमें  से  कुछ  ने  पात  की  खाड़ी  में
 1975  में  सैन्टो  के  नौसेना

 म्रभ्यासों  में  फिर  हिस्सा  लिया  ।  इस  तरह  ag  संभव  है  कि  इनमें  से  कुछ  पोत  हिन्दमहासागर  में

 निरंतर  काम  करते  रहे  हैं  ।

 ate  सरकार  का  ख्याल  कि  हिन्द  महासागर  में  बड़े  देशों  के  युद्धपोतों  के

 इस  तरह  प्रवेश  से  बड़े  देशों  की  स्पर्धा  बढ़ती  है  भ्र ौर  क्षेत्र  में  तनाव  बढ़ता  है  तथा  ऐसा  करना

 afar  करते  के  बारे  में  areal  mic
 जान  कर  ना  प्यू ७  सन  प्  नारए  भीतरी  प्रदेशों  की

 हिन्द  महासागर  में  शांति  की  क्षेत्र  र
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 फलित  see पौष  25,
 1897

 Fall  in  birth  rates  in  M.P.,  Rajasthan  and  Bihar

 654.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state.

 (a)  the  percentag:  of  fall  in  the  birth  rate  in  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  ard  Bihar  durirg
 the  last  three  years  as  a  result  of  family  planning;  and

 (b)  whether  this  fall  has  been  in  accordance  with  the  target  fixed  ?

 The  Deputy  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.  Ishaque):
 (a)  In  terms  of  the  births  averted  as  a  result  of  the  Family  Planning  Programme,  it  is  estimated
 that  the  birth  rate  would  have  dropped  by  about  39%  in  Madhya  Pradesh  1°5%  in  Rajasthan
 and  2:7°%  in  Bihar  during  the  last  three  years  (ending  1974-75).

 (b)  The  performance  of  the  Family  Planning  Programme  in  terms  of  total  acceptors  was
 below  tle  targets  fixed  for

 these
 States  during  the  last  three  years  as  indicated  betow

 as
 p  ere नज  entage  of

 target

 58°3 Madhya  Pradesh

 Rajasthan  36°2

 Bihar  27°4

 Accordingly  the  reduction  in  birth  rate  was  below  the  expectation.

 गत दो  वर्षों की  तुलना  में  इस्पात  का  निर्यात

 655.  श्री  बीर  भद्र  सिंह  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गम व्  1975  में  गत  दो  वर्षों  की  में  इस्पात  के  fi ज  नत  में  कितनी  प्रगति  की

 गई  कौर

 क्या  1975-76  के  लक्ष्य  पुर्णतः  प्राप्त  कर  लिये  गये  है ं?

 फ़सतात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुख  देव  प्रसाद  )  :  वर्ष  1973-74  प्रौढ़

 1974-75  में  इस्पात  का  वास्तविक  निर्वात  ऋस  36,652  टन  शर  52,135  टन  था ॥

 रेल  1975  को  शारवती  में  जहाजों  द्वारा  लगभग  2.  60  लाख  टन  साल  बाहर  भेजा

 गया  था ॥

 वर्ष  1975-76  के  लिए  इस्पात  के  निर्वात  का  लक्ष्य  6,69,000  टन  रखा  गया  है

 थ्रोट  31-12-1975  तक  लगभग  2.  60  लाख  टन  माल  जहाजों  द्वारा  बाहर  भेजा  गया  है  ।

 Outstanding  dues  against  news  agencies  for  Teleprinter  Lines

 656.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Communiestions  be  pleased
 e to  state

 (a)  the  amount  outstanding  against  each

 printer  lines  upto  December,  1975;  and
 of  the  various  news  agencies  on

 account
 of  tele-
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 टपा

 (b)  whether  teleprinter  lines  of  certain  news
 agencies

 were  also  disconnected  due  to  the
 non-payment  of  arrears  in  December,  1975 ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shankar  Dayal  Sharma):  (a)  Amount  out-

 standing  against  News  Agencies  upto  31-12-75  is  indicated  below:—

 (Figures  in  thousands  of  rupees

 UNI]  615

 PTI  59

 Samachar  Bharati  212

 Hindustan  Samachar  177

 (b)  Yes,  Sir

 राज्यों में  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम मंज  री

 657.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृश  कि  उन  राज्यों  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रो  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  गत  पांच  सड्टीनों  दौरान  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम

 मजूरी  ढांचे  को  पुनरीक्षित  किया  है
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  निम्नलिखित  राज्यों  में  न्यनतस  सज दूरियों  में  संशोधन

 कर  दिया  गया है

 अ्रान्ध्  प्रदेश

 केरल

 सदस्य  प्रदेश

 उड़ीसा

 त्रिपुरा

 हरियाणा

 मेघालय

 निम्नलिखित  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  मजदूरियों  मे  संशोधन  करने  की  कार्यवाई

 आरम्भ भी  कर  दी  गई  है

 गुजरात

 तमिलनाडु

 उत्तरप्रदेश

 दिल्ल

 हसन  कौर  दाव  ।
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 लिखित  उत्तर ज  नारी  15,  1976
 हन  गा

 उत्तर  प्रदेश  में  aren  के  मामले

 658.  श्री  बी०  कार  शुक्ल  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्नाव  जिले  में  बहुत  से  लोग  wat  के  erst  का  शिकार  हो  गये

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  कौर

 इसका  उन चार  करने  तथा  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हूँ
 ?

 स्वास्थ्य  शरीर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  के  ०  एम०

 उन्नाव  जिले  में  किये  गये  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  85  व्यक्तियों  को  ग्रधरंग  होते  का  पता  चला  है  ।

 इन्हें  केसारी  दाल  के  खाने  से  waar  दूसरे  कारणों  से  यह  रोग  हो  गया

 हो  |

 बैठाती  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  अधीन  कानपुर  तौर  श्रागरा

 कें  मेडिकल  कालेजों  तथा  भ्राद्योगिक  टाक्सिकोलाजिकल  रिसचें  लखनऊ  में  इस  समस्या  पर

 विस्तारपूर्वक  जांच  ्य  किये  जा  रहे  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  चिकित्सा  एवं  स्वास्थ्य  सेवाशर्तों  के  निदेशक

 ने  sory SHIA  के  चीफ  मेडिकल  अफ़सर  a4  उत्तर  प्रदेश  के  मेडिकल  कालेजों  को  हिदायितें  दी  हैं  कि

 वे  रोगग्रस्त  क्षेत्रों  का  तुरन्त  सर्वेक्षण  करें  कौर  सभी  संदिग्ध  ैगियों  को  जिला  भ्र स्प तालों  में  लायें

 ताकि  उनकी  वारीकी  से  जांच  की
 जा  सके  ।  प्रारम्भिक  रोगियों  को  ढूढ  निकाल  लिया  जायेगा

 उन्हें  कानपुर  तथा  अगरा  के  अस्पतालों  में  भेज  दिया  जायेंगी ।  पेटियों  का  सूरत  इलाज  किया

 जायेगा  ait  उन्हें  मुफ्त  भोजन  दिया  जायेगा  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  खाद्य  अपमिश्रण

 नियस/वली  के  अ्रथीन  केरी  दाल  की  बिक्री  पर  पाबन्दी  लगा  दी  राज्य  सरकार  से  यह  भी

 कह  दिया  vat  है  कि  वह  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लें  कि  अन्य  राज्यों  से  ware  किये  जाने

 वाले  खाय  परायों  में  ware  दाल  नहीं  सिली  है  ।

 भारत  जाने  वाले  विदेशी  मिशनरियों के  बारे  में  वेटिकन  के  साथ  करार

 659.  श्री  सरोज  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  अमरीकी  गुप्तचर  एजेंसी  की  जासूसी  गतिविधियों  में
 सिशन  रियों  के  उपयोग  को

 रोकने  हेतु  एक  जांच  प्रणाली  are  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  तथा  वैटिकन  के  मध्य  भारत

 वाले  विदेशी  सरकार  तथा  वेटिकन  के  मध्य  भारत  आने  वाले  विदेशी  मिशन  रियों
 के  चयन  तथा

 पड़ताल  के  बारे  में  डाक  करार  होने  को  सम्भावना  कौर

 )  यदि  तो प्रस्तावित  करार  की
 शर्तें  तथा  मुख्य  बातें  कया  हैं

 ?

 fader  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिकनी  फाल  :  ate  भरत  सरकार  ने

 वेटिकन  के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  रखा  है  कि  भारत  के  कैथोलिक  चर्चे  में  चर्च  सम्बन्धी  पदों  पर  नियुक्तियों
 को  नियमित  करने  के  लिए  एक  करने  के  उद्देश्य  से  दोनों  पक्षों  में  बातचीत  हो  ।  उम्मीद  है.कि  यह

 बातचीत  जल्दी  शुरू  होगी  ।  कभी  यह  हड्डीं  कहा  जा  सकता  कि  प्रस्तावित  समझौते  की  शर्त  क्या  होंगी

 क्योंकि  इन  पर  बातचीत  होनी  है  |
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 मुजफ्फरपुर  दरभंगा  लेटरल  रोड  को  फोरबेसगंज  से  मिलाना

 660.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  सोहम  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोसी

 तथा  कमल  नदियों  को  पार  करके  राष्ट्रीय  राज  तय  की  पूजा  एयर-द  रहेगा
 लैटरल  रोड  की  फो  रबेसगंज

 के  साथ  सिलाने  के  सम्बन्ध  में  वत  सान  स्थिति  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  :  प्रतिमान है  कि सक्रिय  सदस्य

 बिहार  में  पाशव  भर्ती  सड़क  की  दरभंगा  ae  फोर बिस पंज  रे  बीच  की  लुप्त  कड़ी  का  उल्लेख  कर  रहे
 हैं  ।

 वर के मान  वित्तीय  संकट  के  कारण  go  परियोजना  को  निम्न  दी  गई  है  भ्रांत  अगले  दो  ग्रसता

 चीन  वॉ  के  लिये  स्थगित  की  गई  हैं  जबकि  स्थिति  की  समीक्षा  की  जायेगी  ।

 सवाई  माधोपुर  स्थित  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  के  सीमेंट  कारखाने  हारा

 भविष्य  निधि  न  जमा  कराया  जाना

 661.  को  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  श्रम  सन्नी  यह  बताने  की  कूँ  करेंगे  कि  :

 क्या  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  का  सवाई  माधोपुर  सीमेट  कारखाना  एक  लम्बी  अवधि  से

 बन्द  रहा है  fare  फलस्वरूप  श्रमिक  बेकार  हो  गए

 क्या  प्रबन्धकों ने  श्रमिकों  को  1975  से  लेकर  सजूरी  का भूगतान  नहीं  किय

 क्या  भविष्य  कमेंचारी  usage  तथा  वेतन  बचत  योजना  के  gata

 प्रीमियम  की  राशियां  जसा  नहीं  कराई  गई  कौर

 यदि  तो  प्रबन्ध  कों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही हैं
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  से  अंकित  सूचना  एकदम  की  रही  है  कौर

 यथा  समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पोलैण्ड  के  साथ  नौवहन  करार  का  पुनरीक्षण

 662.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  कया  नौवहन  ate  परिवहन  मस्ती  यह
 बताने  को  क़त  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1960  में  पोलैण्ड  के  साथ  किये  गये  नौवहन-कर।र  को  हाल  ही  में  पुनरीक्षित

 किया  गया  ax

 यदि  हां  ,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 नौवहन  शर  फरिवहुन  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  एच०  एम०  त्रिवेदी  )
 :  नश अरार

 1960  के  भारत  पोलैण्ड  नौवहन  समझौते  का  संशोधन  करने  के  लिए  समझौता  हो  गया  है  ।  संशोध न  में

 भारत-वाकिस्तान-बंगला  देश  सम्मेलन  के  तीसरे  ध्वज  पोतों  के  लिए  उपलब्ध  होने  वाले  भारत  तौर

 पोलैण्ड  के  बीच  सामान्य  माल  व्यापार  के  20  प्रतिशत  की  व्यवस्था  करेगा  ।  लेकिन  सामान्य  साल  के  शेष

 80  प्रतिशत  कौर  समस्त भारी  व्यप/र  भारतीय-पोलिश  साझेदारी  के  बीच  उनके  वहन  तौर  कमाई  की

 समानता  नः  ग्रा धार  पर  होगी  ।  समझौते  में  समानता  को  प्राप्त  करने  ग्रोवर  वित्तीय  शब्दों  में  इसके

 जिसमें  अ्रतुवर्ती  वर्षों  में  दिया  जाने  वाला  समंजन  भी  शामिल  की  व्यवस्था  होगी  ।
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 द

 पॉच  25,
 लिखित

 उसर

 sue

 a
 ae

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र का  विस्तार

 663.  श्री —  रंजन  दास  मुन्शी  :  क्या  इस्पात  कौर  aia  व मन्वी यह यह  बताने को  कृप  करेंगे  कि

 न
 )  क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  के  दुर्गापुर  एकक  का  विस्तार  करना  झ्रपेक्षित  कौर

 थ

 म ण

 वर्ष  1974-76  का  वास्तविक  उत्पादन  और  लक्ष्य  कितना  था  ?

 _  इस्पात  wt  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  इस  समय दुर्गापुर  का  प्रात

 कार  योग कर
 पना  सरा  ध्यान  उत्पादन  बढ़ाने  पर  दे  रहा  है  जिससे  वह  कंपनी  क्षमता  का  पण

 सक े|  :  इस  समय  किसान  के  किसी  विस्तार  के  प्रश्न  पर  विच।र  करना  समय  होगा

 fz  1974-75  के  दौरान  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  विक्रेय  इस्पात

 वास्तविक  ं
 उ  उत्पादन  दिया  गया  है

 क
 att

 a  क  क

 लक्ष्य  672,000  टन

 थ  उत्पादन

 Prov  nt  Fund  outstanding  क  oe  1810.0  (Bihar)

 to  state 4.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Labour  b

 pleas
 h2ther  payment  of  a  128:  amount  of  provident  fund  of  workers  nding  in

 Jute  Mills,  Katihar  (Bihar);  and  sae

 action  taken  by  Government  ?

 is e  Minister  of  Labour  (Shri  Raghuuatha  Reddy):  The  Provident  Fu
 1  authorities

 have  i
 ntimated  as  under:—

 yn  30-11-1975,  R-B.H.M.  Jute  Mills  (P)  Ltd,  was  in  default  of
 oT  Fund

 of

 we

 75  lakhs  half  of  which  represents  workers’  share.

 Prosecutions  under  Section  14  of  the  Employees’  Provident  Funds  aces
 Fund  Act,  1952  for  the  p:riod  from  March,  1973  to  May,  1975  have  been

 Gi)  Rivenuz  Recovery  c2ttificates  upto  June,  1975  in  respect  of  Rs.  23-35  lakhs  have  been

 (itt)  san  dings
 uider  Section  7A  of  the  aforesaid  Act  subsequent

 t
 June,  1975  have

 ‘b22n  initiated  rder  to  file  recovery  certificates  for  the  balance  amount.

 under
 Section  406/409  Indian  Penal  Code  (criminal (iv)

 vith  the  Police  authorities.
 of  trust)  have

 Iso  b2en

 क  नाविकों  को  न्यूनतम  नजरों  का  भुगतान

 बतान शो  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मती  करने
 कि

 रि  कृ  विचार  भारतीय  जहाज  मालिक  /  अम  रिकी  जहाज
 र  राष्टीय  भ्रयंव्यव मालिकों  को  भ  उ  बिकास  19764

 सेवारत  सभी  य  नविका  BT  मई

 देने का
 शर  Se

 ae
 sare  समूची

 देने  का  परामशे
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सच  एम०  :  (a)

 विदेशी  पोत  स्वामी  सभी  काय  कर  रहे  भारतीय  नाविकों  को  पहले  ही  भाई  एल  करो  न्यूनतम  मूल  वतन

 दे  रहे  हैं  ।  परन्तु  सरकार  यह  भ्रावश्यक  नहीं  समझती  है  कि  वे  भारतीय  पोत-स्वामियों  को  as  एल  भ्र

 वेतन  देने  की  सलाह  दे  ,  क्योंकि  ऐसे  उच्च वे  तन  देने  से  राष्ट्रीय  वेतन  ढांचे  का  सन्तुलन  बिगड़  जायेगा  कौर

 भारतीय  नौवहन  विकास  के  लिए  हानिकारक  होगा  ।

 नाविकों  को  डाक्टरी  जाँच

 666.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  नौवहन  र  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  तथा  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  नाविकों  की  डाक्टरी  जांच  कराई  जाती  है

 yr

 यदि हां  दो  ae  जांच  कराने की  कया  आवश्यकता है  ?

 नौवहन  शौर  मंत्रालय  में  मंत्री  एच०  एस०  :  हां  ।

 भारतीय  व्यापार  पोत  नियम  1958  के  अनुसार  नाविकों  की  जांच

 सरकारी  डाक्टरों  द्वारा
 की  जानी  है  ।  इन  नियमों  के  अनुसार  व्यवसाय  में  प्रवेश  के  समय  तथा  बाद  में

 प्रत्येक  8  वर्ष
 की

 safer  के  बाद  जांच  की  व्यवस्था
 है

 परन्तु  यह  आवश्यक  है
 कि

 प्रत्येक  नाविक  यात्रा
 पर

 जाने  से  पहले  जहाज  पर  अपनी  ड्यूटी  करने  के  लिए  डाक्टरी  प्रमाण  पत्र  के  आधार  पर  स्वस्थ  घोषित

 किया  जाय
 |  ऐसी  डाक्टरी  जांच  नौवहन  कम्पनी  द्वारा  की  जाती  है  ।

 भारतीय  नाविकों  को  बेरोजगारी  लाभ

 667.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ब्रिटिश  कौर  अमरीकी  नौवहन  कम्पनियों  ने  बम्बई  ate  कलकत्ता  स्थित  भारतीय

 नाविकों  को  बे  रोजगारी  लाभ  का  भूगतान  करने  केਂ  लिये  सिफारि  बेलफेश्नर  फण्ड  के  लिये  भारत  सरकार

 के  पास  कुछ  धनराशि  जमा  कराई  है

 यदि  सरकार  के  पास  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  कराई  गई  है

 क्या  सरकार  बे  कारी  प्रदान  का  भूगतान  केवल  कुछ  नाविकों  को  करती

 सरकार  ने  अन्य  जहाज  मालिकों  को  बेरोजगारी  के  कारण  इसी  प्रकार  का  भुगतान  करने

 के  लिये  निदेश देने  हेतु  कया  कार्यवाही की  है  ?
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 जनवरी
 15,

 1976

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एच०  एम०

 :  हां  ।

 नाविक  कल्याण  निधि  में  31-12-76  तक  कुल  6,11523,428  रुपये

 करोड़  ग्यारह  लाख  तेईस  हजार  चार  सौ  अ्रट्ठाइस  रुपये  )
 का  अ्रशदान  प्राप्त  हुमा  ।

 बेरोजगार  होने  पर  विदेशगामी  भारतीय  नाविकों  की  पोत  स्वामियों  तथा  नाविक  संघों

 के  साथ  पराभशं  करके  कुछ  निर्धारित  शर्तों  के  अन्तर्गत  नक द  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  नाविकों  को  नौकरी  देने  वाले  सभी  विदेशी
 पोत स्वामी  स्वेच्छा

 से  कल्याण  निधि

 में  ग्र  मदान  देते  हैं  ।  मत  निर्दोश  जारी  करने का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जाली  डिग्रियों  वाले  डाक्टर

 668.  श्रीमती  साबित्री  इमाम  :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  तथा  अन्य  संघ-राज्य  क्षेत्रों  में  जाली  डिग्रियां  प्राप्त  करके  कुछ  व्यक्ति  प्रौढ़

 डाक्टर
 व्यवसाय

 चला
 रहे

 (a)  wa  तक  ऐसे  कितने  व्यक्ति  शरीर  डाक्टर  गिरफ्तार  किये  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  भविष्य  में  ऐसा  काम  न  हो  सके  !

 स्वास्थ्य  site
 परिवार  नियोजन  उपमंत्री  एं०  के०  एम०  निम्नलिखित

 संघशासित  क्षेत्रों  को  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 2.  मणि  पु

 3  त्रिपुरा

 4  भ्रण्डमान  कौर  निकोबार  द्वीपसमूह

 6  चण्डीगढ़

 6  दादर  नागर  हवेली  ।

 शेष  संघशासित  क्षेत्रों  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी

 उपर्युक्त  भाग  (#)  में  उल्लिखित  जिन  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  सुचना  प्राप्त  हुई  उनके

 बारे  में  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 a

 सभा  फ्लू  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 प्रस्तुति  ate  पाँचवाँ  1975

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता हूं

 :

 प्रशिक्षु  1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित

 प्र घि सूचनाओं  तथा  east  संस्करण  )  की  एक  एक  प्रति  :--

 प्रशिक्षित  1975  जो  दिनांक  25  1975

 के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ०सां  ०नि०  459  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 प्रशिक्षित  संशोधन  )  1975  जो  दिनांक  27

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ०सां  Ifo  2462  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ZTo  10106/76]

 श्रावक  वस्तु  1955  के  ् अ्रन्तगत  अधि सुचना यें

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  मैं  सभा  पटल  पर

 पत्र  रखता  हूं  ———

 अवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  की  उपधारा  (6)  के  श्रत्तगंत  निम्नलिखित

 ग्रघिसुचनाश्रों  तथा  art  संस्करण  )
 को  एक  एक  प्रति  :---

 पेट्रोलियमਂ  संशोधन  1975  जो  दिनांक  12

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सुच ना  संख्या  सा
 सोनी  490  में

 प्रकाशित  gut  था  |

 मिट्टी  का  तेल  मूल्य  दूसरा  संशोधन  गरदिश  197  5

 जो  दिनांक  29  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०कां०नि०  में  प्रकाशित  ह  था  ।

 हलका  डीजल  तेल  मूल्य  दूसरा  संशोधन

 1975  जो  दिनांक  29  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्र धि सुचना

 संख्या  सा  सोनी  568  में  प्रकाशित  तरा  था  |

 भट्टी  तेल  मूल्य  निर्धारण  तथा  तीसरा  संशोधन

 1975 जो  दिनांक  29  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या
 सां

 सोनी  569  में  प्रकाशित  चा  था  |
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 )
 सा  सोनी  570  में  जो  दिनांक  29  1975 के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  14  1975  की

 अधिसूचना संख्या  सा  सोनी  406  (=)  का  शुद्धि  पत्र  दिया  हुसना  है  ।

 (o:)  मिट्टी  का  तेल  मूल्य  तीसरा  संशोधन  1975

 जो  दिनांक  1  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०्सां०नि०  575  में  प्रकाशित  हुमा  था  ।

 मिट्टी  तेल  मूल्य  निर्धारण  तथा  वितरण  )  चौथा  संशोधन  आदेश

 1975  जो  दिनांक  1  1975
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सासानी  576  में  प्रकाशित  ear  था  |

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०टी०  10107/76]

 पार  पत्र  संशोधन )
 1975  तथा  जो०  एस०  कार  398  (=)

 दिनांक  30  1972  का  संशोधन

 विदेश  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  बिपिन  पाल  मैं  सभा  पटल  निम्नलिखित

 पन्न  रखता
 zs ट  निद

 पारपत्र  1967  की  धारा  24  की  उपधारा  (3)  के  gata  निम्नलिखित

 अधिसचनताश्रों  तथा  gas  की  एक  एक  प्रति

 पारपत्र  1975
 जो

 दिनांक  23  1975

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०सां  ०नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 सासानी  564  जो  दिनांक  27  1975
 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई
 थी

 तथा  जिसके  द्वारा
 दिनांक  30  1972  की  अधिसूचना

 संख्या  सासानी  398  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं
 ।

 पटल  पर  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी
 ०  10108/76]

 उत्तर  प्रदेश  होम्योपैथिक  औषध  1975

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एस०

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  30

 1975  की  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद

 213  (2)  के  उपबंधों के  प्रधान  उत्तर  प्रदेश  होम्योपैथिक  श्रौषध

 (se 1975  (1975  का  उत्तर  प्रदेश  भ्र ध्या देश  संख्या  32)

 तथा  च» भंग्रेजी  जो  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  10  1975

 को  प्रख्यापित  किया  गया  था  कि  एक  प्रति  तथा  एक  ज्ञापन  जिसमें  अध्यादेश  जारी

 किये जाने  की  परिस्थितियां स्पष्ट  की  गयी  हैं  ।
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 सीमा  पटल  पर  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल'०  ठी  ०  10109/76]

 परिभाषा  के  हिन्दी  अनवाद  के  प्रमाणीकरण  की  प्रक्रिया  )  1976

 गह  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  श्री  एफ़०  एच०  मोहसिन  मैं  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर  रखता
 _

 राजभाषा  1963  की  8  की  उपधारा  (2)  के  भ्रत्तगंत  राजभाषा

 के  हिन्दी  अ्रतुवाद  के  प्रमाणीकरण  की  प्रक्रिया  )  नियम  1976

 4 तथा  थ दं ग्र्ज ि  संस्करण  )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  1976  के  भारत

 के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या

 सा  सोनी  2  (=)  में  प्रकाशित हुए  थे  |

 में
 रखा  गया

 देखिये
 संख्या  एल०  टी

 ०  10110/76]

 राव  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों के  लिये  रोजगार  क

 आरक्षण  में  हुई  प्रगति  सम्बन्धी  प्रतीक  दन

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  faz)  मैं  निम्नलिखित  va  सभा  पटेल  पर  रखता

 gc

 31  मार्च  ,
 1975  को

 समाप्त
 में  रेलवे

 में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिये  भर्ती  तथा  पदोन्नति में  आरक्षित रिक्त  स्थानो  पर  उन  लोगों  के

 रखे  जाने  में  हुई  प्रगति  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।

 लथ  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10111/76]

 उपदान  संदाय  संशोधन  1975

 नौवहन  ait  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच  ०
 एम

 ०  ब्रिटेन  )
 :  श्री  बालगोविन्द

 वर्मा  की  ae  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हैं

 उपदान  संदाय  1972 की  धारा  15  की  उपधारा  (2)  के  अ  उपदान

 संदाय
 )  संशोधन  1975  तथा

 अंग्रेजी  की  एक
 जो  दिनांक  20  1975 के  भारत  के  राजपूत में  अधिसूचना  संख्या

 सा  सोनी  2868  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 7c)
 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०

 eto  10112/  #0]

 ee  ce  om)

 92



 जनवरी  15.
 1976

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
 सम्बन्धी

 समिति

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 sat  प्रतिवेदन

 श्री  जी०  जी०  स्केल  शासी
 :
 मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्प

 सम्बन्धी  समिति  at  seat  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं
 |

 ee  er  ee

 प्राक्कलन  समिति

 EST  ह  3  क  de IMATE

 ह. १. ॥ |  प्रतिवेदन

 श्री  कार  के०  सिन्हा  :  मैं  वित्त  मंत्रालय  विभाग--समाज  के

 कमजोर  वर्गों  तथा  पिछले  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सुविधा ग्रो  के  विस्तार  पर  प्राक्कलन  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्येवाह्दी  के  बारे  में  समिति  का

 श्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्रतुसुचित  जातियों
 तथा

 अनुसूचित  जनजातियों
 के

 कल्याण
 सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF
 र

 CASTES  AND  SCHEDULED

 44at,  45a,  तथा  4  प्रतिवेदन

 44th,  45th,  46th  and  47th:  Report

 श्री  डी  ०  बसुमतारी  श्री  धरणीधर  बसुमतारी  ने  मैं  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता
 हूं

 ——

 (1)  गृह  मिनिकाय  तौर  श्रमिनदीवी  द्वीपसमूह  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  की  सामजिक--झामक  स्थिति  पर  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायें वाही  के

 बारें में  प्रतिवेदन  |

 |  )  गृह  मंत्रालय  श्र  योजना  श्रायोग--्रबुसुचित  जातियों

 जातियों  के  लिए  योजना  में  राशि  नियतन--पर  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  4  हवा  प्रतिवेदन ।

 (3)  गृह  मंत्रालय--अ्रन्दमान  श्र  निकोबार  दीप-गृह  में  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 अ्रनुसूचित  sas  तियों  की
 सामाजिक-ग्राफिक  स्थिति  पर  समिति  के  प्रांत वंदन

 में  दी  गई  सिफारिशों पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  4  प्रतिवेदन ।
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 (4)  भूतपूर्व  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  कल्याण

 में  ्र।दिमजातीय  विकास  खण्ड  पर  समिति  के  1  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  4  हवा  प्रतिवेदन  |

 दिल्‍ली  भूपति  विधेयक

 DELHI  LAND  HOLDINGS  (CEILING)  AMENDMENT  BILL

 wie  और  सिचाई  मंत्री  जगजीवन  :  दिल्ली  भूपति
 प्रीमियम  1960  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  के  पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी  जाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दिल्‍ली  भू धृति  अधिनियम  1960  का  श्र  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  के  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 The  motion  was  adopted

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हु

 दिल्‍ली  भूपति  संशोधन

 में विवरण के  बारे  में  विवरण

 STATEMENT  RE.  DELHI  LAND
 | छि  HOLDINGS RDINANCE

 (GEELINGS)  AMENDMENT"

 कृषि  मंत्री  जगजीवन  .:  मैं
 लोक  सभा

 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी

 नियमों  के  नियम  71(1)  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  भू धृति  संशोधन  अध्यादेश

 1975  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 ।

 me  FS  Qe  ee

 वर्मा  शल
 में

 उपक्रमों
 का  विधेयक

 BURMA  SHELL  (ACQUISITION  OF  UNDERTAKINGS  IN  INDIA)  BILL

 पेट्रोलियम  मंत्री  कू०  डी०
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 बर्मा  शैल  weer

 स्टोरेज  एण्ड  डिस्ट्रीब्यूटिंग  कम्पनी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड द्वारा  भारत  में  जिन  पैट्रोलियम  उत्पादों

 का  वितरण  भ्र  विपिन  किया  जाता  है  उनका  समर्पित  वितरण  और  उपयोग  सुनिश्चित  करने

 की  से  भारत  में  बर्मा  शैल  aaa  स्टोरेज  एण्ड  डिस्ट्रीब्यूटिंग  कम्पनी  ग्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के

 उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  उसके  हक  झर  हित  का  भजन  और  अन्तरण  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित

 या  भ्रातृज  गीत  विषयों  का  उपस्थ  करते  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जायेਂ
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 पौष  25,  1897  ———
 प्रादेशिक  ग्रामीण

 बक

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बर्मा  शैल  alae  स्टोरेज  एण्ड  डिस्ट्रीड्यूटिंग  कम्पनी  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा

 भारत  में  जिन  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  वितरण  are  विपणन  किया  जाता  है  उनका

 समन्वित  वितरण  कौर  उपयोग  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  भारत  में  बर्मा

 शैल  ट्रायल  स्टोरेज  एण्ड  डिस्ट्रीब्यूटिंग  कम्पनी  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  उपक्रमों

 के  सम्बन्ध  में  उसके  हक  ग्रोवर  हित  का  अजन  ौर  करने  तथा

 उससे  सम्बन्धित  या  झानुष॑गिक विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 स्थापित  करने  की  ऋतुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The’  motion  was  adopted.

 श्री  के०  डी०  मालकिन  :
 fears  को  पुरःस्थापित करता  हुं  ।

 प्राथमिक  ग्रामीण  बेक  विधेयक

 REGIONAL  RURAL
 BANKS  BILL

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  TATE  राज्य  मंत्री
 प्रणव  कुमार

 :  में  प्रस्ताव

 करता हूं  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग  तथा  wer  उत्पादन  कार्यों  के

 विकास  के  परिथोजनार्थ  उधार  तथा  wea  प्रसुविधाएं  विशिष्टता  छोटे  शर  सीमान्त

 कारीगरों  sat  छोटे  उद्यमियों  प्रदान  करके  ग्रामीण

 अर्थ-व्यवस्था  at  विकास  करने  की  ate  से  प्रादेशिक .  बैंकों  के

 विनियमन  att  समापन  का  तथा  उनसे  सम्बन्धित  ग्रावृषंगिक  विषयों  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अरलु  दी  जाये  ी

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 कि  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  अन्य  उत्पादन  कार्यों  के

 विकास  के  परियोजनाओं  उधार  तथा  wea  प्र सुविधाएं  विशिष्टता  छोटे  ate  सीमान्त

 कारीगरों  तथा  उद्यमियों  प्रदान  करके  ग्रामीण

 अर्थ-व्यवस्था  का  विकास  करने  की  दृष्टि  से  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  के

 विनियमन  att  समापन  का  तथा  उनसे  सम्बन्धित  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  refer  दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वागत
 ।

 शी  प्रणव  कुमार  मरीजों  :  मैं
 विश्लेषक  को  स्थापित

 हुं

 ea
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 Resolution  Re:  Rate  of  Dividend  Pausa  25,  1897  (Saka)
 payable  by  the  Railway  Undertaking
 to  General  Revenues

 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेक  श्रध्यादेदा  के  बारे  में  वितरण

 STATEMENT  RE.  REGIONAL  RURAL  BANKS  ORDINANCE

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  मैं  लोक  सभा

 के  प्रक्रिया  तथा  ara  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  71  (1)  के  प्रादेशिक  ग्रामीण
 a.
 बंक  1975  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनायें  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक

 विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 emery an  er

 रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  देय  लाभांश  दर  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE.  RATE  OF  DIVIDEND  PAYABLE  BY  THE  RAILWAY  UNDER-
 TAKING  TO  GENERAL  REVENUES

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्री  मोहम्मद  शफी  कुरैशी  द्वारा  12  1976  को  पेश

 किये  गये  निम्नलिखित  संकल्प  पर  चरागे  विचार  करते  हैं

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  में  देय  लाभांश  दर  तथा  रेल  वित्त

 तथा  सामान्य  वित्त  के  सम्बन्ध  में  सत्य  सम्बन्धित  मामलों  के  पूर्वावलोकन  के

 लिए  नियुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  9  1976 को  संसद

 में  प्रस्तुत  किया  गया  पैरा  4,  5,  15,  16,  17  गौर  23  में  की  गई  सिफारिशों

 का  श्रनमोदन चके  करती  है  1.0

 यह  सभा  यह  भी  निदेश  देती  है  कि  इस  प्रतिवेदन  तथा  दिखावा  ्र  नौवें  प्रतिवेदनों

 में  की  गई  अन्य  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  समिति  को

 सुचित  की

 श्री  समर  मरीजों  रेलवे  के  भ्रमणकारी  पुराने  इंजनों  के  चलाने के  लिये  ड्राईवरों

 को  मज़बूर  कर  रहे  एसे  इजनों  का  बीच  ही  में  रक  जाना  स्वाभाविक  इसके  बावजूद  भी

 सरकार  इस  प्रकार  की  धारणा  फैला  रही  है  कि  रेलवे  प्रशासन  में  सुधार  हो  रहा  हैं  ।  वास्तव  में

 रेलवे  प्रशासन  संकट  के  दौर  से  गिरती  रहा  है  |

 सरकार  को  रेलवे  प्रशासन  में  सुधार  करने  के  लिये  नई  नीतियां  निर्धारित  करनी  चाहिएं  ।

 सरकार
 उपनिवेशवाद  की  परम्परा  को  सजीव  कर  रही  हम  इस  परम्परा  को  समाप्त  करना

 चाहते

 रेलवे  की  श्रयंव्यवस्था  ठीक  नहीं  इसलिए  रेलवे  पर  सामाजिक  भार  नहीं  डालना

 चाहिए  ।  रेलवे  की  राय  का  उपयोग  रेलवे  सुधार  पर  ही  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  भार

 ले  दे  कर  सर्वसाधारण  पर  ही  पड़ता  है  ।  व्यापारियों  को  सामाजिक  भार  के  नाम  पर  बहुत  लाभ  हो

 रहा  है  ।  गर्त  इस  प्रश्न  पर  पुन  विचार  किया
 जाये  ।

 रेलवे  को  एक  वाणिज्यिक  संस्थान  से  अधिक  एक  सार्वजनिक  उपयोग  की  समझा  जाना

 चाहिए  ।  रेलवे  प्रशासन  रेल-कर्मणा  रियों  के  प्रति  aor  रवैये  में  आधारभूत  परिवर्तित  करके  अनावश्यक

 96°



 भगवा  इ  BOD)  स  /  ए  ल  i Sata  ai  चा  मान्य  दय  पर  क  बार  म  सकल्प

 खच  बचा  सकता  है  ।  नियम  14(1)  तथा  (2)  के  नौकरशाही तथा

 विरोधी  रवैया  अपना  कर  हज़ारों  रेल  कर्मचारियों  कों  बर्खास्त  कर  feat  गया  है  जबकि  हाल  ही  में

 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  एक  निर्णय  में  कि  किसी  भी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कोई  निणंय  लेने  से  पब

 हुए  कमेंट्री  की  बात  सुनी  जानी  चाहिए  तथा  संबंधित  मामले  पर  सोद्देश्य  दृष्टि  से  विचार

 किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  इन  कर्मचारियों  की  बात  सुने  बिना  ही  उन्हें  बस्ती  कर  दिया  गया

 अरब  यदि  सरकार  तथा  रेलवे  प्रशासन  इस  रवैये  में  परिवर्तन  नहीं  करता  है  तो  कर्मचारी

 न्यायालय  का  द्वार  खटखटायेंगे  कौर  फिर  प्रशासन  को  कपिल  दायर  करने  तथा  ये  मुकदमे  लड़ने

 के  लिये  लाखों  करोड़ों  रुपे  खड़े  करने  पड़ेंगे  ।  यदि  प्रशासन  तथा  कर्मचारियों  के  मध्य  संबंधों

 में  यह  तनाव  पैदा  न  हो  तो  ये  ae  बच  जायेंगे  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  रेलवे  प्रशासन  अपने  वर्तमान

 रवैये  में  परिवहन  नहीं  कर  रहा

 समिति  ने  यह  भी  स्वीकार  किया  है  कि  संचार  में  सहायता  के  लिए  कुछ  लाइनें  खोली

 जानी  चाहिए  ag  भी  रेलवे  बजट  पर  एक  सामाजिक  बोझ  पड़ता  इस बारे  में  भी  सरकार

 यह  विचार  करे  कि  क्या  यह  सारा  बोझ  रेलवे  की  अर्थव्यवस्था  पर  पड़ना  चाहिये  अथवा  नहीं  ।  यदि

 किसी  नई  लाइन  के  खोलने  से  सरकार  पर  कुछ  बोझ  पड़ता  भी  है  तो  भी  सरकार  को  लोगों  के  लाभ

 के  लिए  सामान्य  राजस्व  के  इसे  वहन  करना  चाहिए  ।  रेलवे  भी  कुछ  बोझ  वहन  करे

 समूचा  बोझ  उस  पर  नहीं  पड़ना  चाहिए  |

 आ्राराह-सासा राम  रेलवे  जैसी  रेलवे  लाइन  को  सरकार  द्वारा  अधिगृहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  लाइन  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  श्री  ब्लिपाठी  जी  भली  प्रकार  हैं  ।  यह  लाइन  4  दिसम्बर

 को  बन्द  कर  दी  गई  थी  क्योंकि  प्रबंधकों  के  मतानुसार  उनके  पास  धन  नहीं  है  ।  झ्राराहा-सासा  राम
 तथा  फतवा  दोनों  लाइनें  ही  पूरी  तरह  बन्द  मेरे  पास  बहुत-से  तार  तथा  पत्न  ara  हैं  जिनमें

 कर्मचारी-नेताओं  ने  शिकायत  की  है  कि  उन्हें  नवम्बर  से  उनकी  मुनरो  नहीं  दी  गई  है  ।  यात्नी-गण

 भी  भारी  मुसीबत  में  जिला  कलेक्टर  के  हस्तक्षेप  पर  प्रबंधकों  ने  रेल-लाइन  को  चलाना

 स्वीकार  कर  लिया  परन्तु  कर्मचारियों  को  वेतन  नहीं  दिया ।  उन्हें  कहा  गया कि  प्रबंध  बोनस

 अधिनियम  को  क्रियान्वित  नहीं  कर  सकता  ।  बोनस  की  राशि  घटा  भी  दी  गई  है  मगर  दह  कम

 राशि  भी  met  नहीं  की  गई  जब  कर्मचारियों के  नेता  मंत्री-गण  से  मिले  थे  तो  मंत्री ने  उन्हें

 आश्वासन  दिया  था  कि  ag  कर्मचारियों  की  शिकायतों  पर  विचार  करेंगे  शौर  यदि  वह  रेलवे  लाइन

 ठीक  से  न  चलाई  गई  तो  फिर  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  कि  उक्त  लाइन  को  हाथ

 में  लिया  जाये  अथवा  नहीं  ।

 परन्तु  वहू  लाइन  नहीं  चल  रही  कर्मचारियों ने  वेतन
 न  मिलने  पर  कर्मचारियों  ने

 कुछ  प्रदर्शन  किये  ।  जिला  अ्रधिकारियों  के  हस्तक्षेप  पर  गाड़ियां  तो  चलाई  गईं  परन्तु  उनमें  रोशनी

 तथा  प्राथमिक  चिकित्सा  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि  शाम  छः  बजे

 के  बाद  रेलगाड़ियां  नहीं  चलेंगी  ।  परन्तु  एक  गार्ड  की  शिकायत  है  कि  उसे  अन्धेरे  में  बिना  रोशनी

 ही  गाड़ी  चलाने  को  area  गया ।  wa:  उसने  इन्कार  कर  दिया ।  अन्धे रे  में  गाड़ियां  लूट

 भी  ली  जाती  हैं  ।  उस  गाड  को  निलम्बित  करं  दिया  गया  तो  कर्मचारियों  ने  फिर  रोष  प्रकट  किंया  ।

 बिहार  राज्य  के  मंत्री  के  हस्तक्षेप  पर  निलंबन  wien  वापस  लिया  गया  तथा  15  जनवरी तक

 पुरानी  मंजूरी  अदा  कर  देंने  का  ग्रीण्वासन  परन्तु वह  आश्वासन राज  तक  पुरा  नहीं  किंया

 गयीं हैं
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 DLSVULULIULL  QV.  duc  Vi  wiviuci1u  wwe,  BV)  LYE
 payable  by  the  Railway  Undertaking

 to  General  Revenues

 इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  म्रनुरोध  करूंगा  कि  vie  तुरन्त  ही  इस

 मामले  में  हस्तक्षेप  करके  इस  रेलवे  को  श्रधिग्रही  करने  का  निर्णय  करें  क्योंकि  ag  रेल  लाइन

 घनी  झ्राबादी  वाले  क्षेत्रों
 से  गुजरती  है  ale  इसके  बन्द  हो  जाने  से  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों  तथा

 ताम  लोगों  को  भारी  कठिनाई  होगी  ।
 राज्य  सरकार  तो  इसे  चालू  रखना  चाहती

 है
 ।  रेलवे

 प्रशासन  शायद  इसे  एक  बोझ  समझ  कर  war  अधिकार  में  नहीं  लेता  चाहता  परन्तु  सरकार  को

 चाहिए  कि  वे  इस  लाइन  का  सारा  ही  बोझ  रेलवे  पर  न  डाले  तथा  कुछ  वोझ  स्वयं  भी  वहन  करें  ।

 मुनाफाखोरी  तथा  शोषण  पर  आधारित  हमारे  वर्तमान  पूंजीवादी  ढांचे  में  आधारभूत

 ata  किया  जाना  चाहिये  वरना  हमारी  श्रथेव्यवस्था  निरंतर  संकटग्रस्त  होती  जायेगी  ।  अतः  सरकार

 को  चाहिए  कि  वह  रेलवे  को  वित्तीय  संकट  से  उबारे  तथा  सामाजिक  बोझ  को  उस  पर  डालने  की

 बजाये  स्वयं  उसे  वहन  करे  ।
 रेलवे  प्रशासन  अपने  कर्मचारियों  को  न्यायोचित  मजूरी  तथा  बोनस

 श्र  आधिक  लाभ  न  देकर  यह  बोझ  उन  पर  ही  डाल  रहा  है  क्योंकि  उसे  घाटा  हो  रहा  है  कौर  वह

 कर्मचारियों  की  मांगें  पूरी  नहीं  कर  सकता  ।  यही  रखना  जाता  है  कि  उनके  श्रान्दीलन

 को  कुचल  दो  !  इसके  लिये  सरकार  पुलिस  बढ़ा  कर  तथा  सेना  बुला  कर  बगैर  इस  प्रकार  काफी

 धन  aa  करके  कर्मचारियों  तथा  श्रमिकों  के  कर्मचारी  संघीय  अधिकारों  का  हनन  तो  कर  डालेगी

 परन्तु  रेलवे  व्यवस्था का  ग्रीवा  विकास  करने के  लिए  उसके  पास  पैसा  नहीं  सरकार  को अपने

 इस  रवैये  में  परिवहन  करना  चाहिए  ।

 इन  शब्दो  के  साथ  मैं  इस  संकल्प
 का

 विरोध  करता  हूँ
 ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  अपने  मित्र  श्री  समर  मुखर्जी  के  विचारों  से  सहमत

 रेलवे वित्त  के  बारे  में  इस  समिति ने  इससे  पहले  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  कुछ  बातों की  सिफारिश

 की  थी  ।  श्राम  राजस्व  कीः  स्थिति  बड़ी  कठिन  रेलवे  को  wae  वित्त  की  व्यवस्था  स्वयं  ही

 करनीਂ  चाहिए  |

 मैं  यह  मानता हुं  कि  अराज  रेलों के  समय  पर  चलने  की  स्थिति  में  बहुत  सुधार  न्  ।

 आजकल  रेलगाड़ियां  विलम्ब  से  नहीं  भ्रांति  ।  परन्तु  शाखा-लाइनों  में  प्रभी  भी  सुधार  की  जरूरत  है  ।

 रेलवे  में  इस  सुधार  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  तथा  रेल  कर्मचारियों  को  बधाई  देता  हूं  ।  ्र  प्रश्न  यह

 है  कि  रेलवे  को  हमेशा  घाटा  ही  क्यों  होता  पहले  ऐसा  नहीं  होता  था  ।  पता  नहीं  यह  घाटा

 वास्तविक  है  ग्रीवा  छब्बी  हमेशा  यह  बताया जाता  है  कि  रेल-किराणे  में  वृद्धि  की  जा  रही  है
 ।

 ay  1947
 से  लेकर  श्री  तक

 न
 जाने  कितनी  बार  किराये  में  वुद्धि की  गई  है  ।

 किसी
 वर्ष  विशेष  में

 यदि  घाटा  को  पुरा  करने  के  लिए  किराया  बढ़ाने  की  बात  तो  समझ  में  are  है  परन्तु  यह  तो  हर

 ag  ही  हो  रहा  श्राम  लोगों  को  गत  बीस  वर्षों  से  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 क्योंकि  उनकी  ara  तो  सीमित  ही  है  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  इंस  घाटे  की  स्थिति  का  सामना  करने  तथा  संकट  की  इस  स्थिति  से  बाहर

 निकलने  के  उपाय  स्वरूप बहुत-से  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  सहन  किया
 गया  है  ।  इससे  ईमानदार

 तथा  काय  कुशल  भ्र धि कारियों  का  मनोबल  बढ़ा  रेलवे  की  झ्राधिक  स्थिति  में  सुधार  इस

 पर  भी
 निसार  करता  है

 कि  भ्रष्टाचार
 तथा  बेकार  के  खर्च  को  सीमा  तक  दूर  किया  जाता

 मैं  जानना  चाहाता  हुं  कि  रेलों  में  चोरियां  रोकने  के  लिये  गठित  की  गई  समितियों  के  क्या
 परिणाम

 निकले
 मैं  प्रमाण  सहित  कह  सकता  हूं  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  साठ-गांठ  से  aa

 भी
 चोरियां  हो

 रही
 मैं  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  सभी  करमचारियों को  बेईमान  नहीं  कहता  हुं  उनमें  ईमानदार

 लोग
 भी  परन्तु  कुछ  लोग  ठेकेदारों  कीं  सहायता  से  कोयला  विभिन्न  स्थानों  को  भेज  रहे  हैं  ।  मैंने
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 रेल  उपक्रम  द्वारा  साम/न्य  राजस्व  में  देय  लाभांश  के  बारे  में  संकल्प पौष  25,  1897

 लोगों  को  ठेकेदार  दारा  विक्रय  के  लिखे  चोरी  दवा  कोयला  भेजते  देखा  है  ।  कलकत्ता से  ah

 तक  झ्रासनसोल  डिविजन  में  माल  feed  तोडे  ताते  मुग़लसराय  तथा  oe  स्थानों  पर  गिरोह

 सक्रिय  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  कुछ  अत्यन्त  गठ स्व पूर्ण  तथा  प्रभावशाली  लोग  इस  गिरोह  से  संबंधित

 हैं  तथा  उनके  पास  पिस्तौलें  तथा  बन्दूकें  हैं  ।  आसनसोल  में  तो  उनके  oa  स्टेनगन  भी  हैं  ।  भय  के
 कारण  कोई  कुछ  नहीं  बोल  पाता  ।  मै  जानना  चाहता हूं  कि  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा

 सभा  में  सभी  वर्गों  के  सदस्यों  ने  अनेक  बार  रेलवे  बोर्ड  को  समाप्त  करने  पर  जोर  दिया  हैं

 परन्तु  इसे  कम
 से  कम  पुनर्गठित  तो  किया  ही  जाना  चाहिए  ।  रेलवे  are  के  भ्रेध्यक्ष  तथा  सदस्यों  को

 यह  महसुस  कराया  जांना  चाहिए  कि  वें  एक  मंत्री  के  अ्रधीन हैं  ।  परन्तु  मैं  पंडित'जी  तथा  उनके

 सहयोगी  कनिष्ठ  मंत्रियों  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  रेलवे  बोझ  के  सदस्यों  को  भ्र  ब  यह  महसूस  करा

 दिया
 है

 कि
 वे  ate  प्राग  देश  को  गुमराह  नहीं  कर  सकते  |

 रेल  मंत्री
 कमलापति  त्रिपाठी )  amy  यह  सब  कुछ  बजट  पर  चर्चा

 के
 समय  कह

 सकते हैं  ।

 एस०  एम०  बनर्जी  :  रेलवे  बोझ  को  समाप्त  करने  की  बात
 तो

 कभी  भी  कहीं  जा  सकती

 पाए इस  में  हमारा सेन  करें  ।  चाहे  वह  इसे  भंग  बजट  के  समय ही  कर दें  ।  पुनर्गठन

 करने  से  बहुत  पैसा  बनेगा  |  बोर्ड  के  प्रत्येक  सदस्य  को  विभिन्न  tad  में  होने  वाली  घटनाओं  के  लिये

 उत्तरदायी  ठहराया  जाना  चाहिए  ।

 दिल्‍ली-सहा रनपुर  रेल  लाइन  रेल-यात्रियों  के  लिये  एक  वरदान  थी  परन्तु  यह  लाइन  उत्तर

 प्रदेश  के  हाथ  से  चली  गई  थी  मैं  जानता  च्यहता हुं  कि  क्या  wa  वहां  बड़ी  लाइन  बिछाई  जा

 रही

 wea  में  मैं  श्री  समर  मुखर्जी  के  इस  विचार  का  सेन  करूंगा  कि  सरकार  रेल  कर्मचारियो

 के  विरुद्ध  श्रदालती  कार्यवाही पर  बहुत  अधिक  धन  aa  कर  है  i  अरब  जब  कि  रेलवे  तथा  रेल

 कर्मचारियों  के  मध्य  aes  संबंध  व्याप्त  तो  उन  980  कर्मचारियो  को  वापस  काम  पर  ले  लिया

 जाना  चाहिए  ।  यदि  fat  विद्रोहियों  को  सभ्य  घोषित  किया  जा  नागा  विद्रोहियों  को

 सीधे  मागं  पर  लाया  जा  सकता  है  तो  हम  इन  oso  कमंचारियों के  बारे  में  क्या  कुछ  नहीं  कर

 क्यों  प्रजाति  कार्यवाही  लम्बी  की  जा  रही  है  ?  यदि  मंत्री  महोदय  उन्हें  वापस  लेने  का

 प्नाण्वासन  दें  तो  मैं
 भो

 उनकी  कौर  से  आश्वासन  दे  सकता  हूं
 कि

 वे
 भी

 अपने  मुकदमें  वापस  ले  लेंगे
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समिति  के  प्रतिवेदन  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  यदि  are  नहीं  तो  कम  से  कम  नियमित  बजट  के  दौरान  मेरी  इन  कुछ  बातों
 का

 उत्तर

 अ्रवश्य दें दें  ।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  I  rise  to  support  the  Resolution  moved  by  Shri  Qureshi,
 I  wondered  when  I  heard  Shri  Samar  M  erjee  saying  that  there  was  no  improvement  in  the
 Railways  whereas  the  well-known  fact  is  that  a  compared  to  other  Departments.  There  85.0  been
 far  more  improvement  in  the  working  of  Railways.  The  trains  are  punctual  everywhere,  excep-
 ting  in  a  few  Branch-lines  for  whict  I  would  request  the  hon.  Minister  to  look  into  ard  set  the
 things  right.  There  is  no  checking  of  ticketless  travelling  there  and  pg  ae.  ngers?  are,  qpenly
 travelling  without  tickets.  Necessary  arrangements  should  be  made  to  +  ring  about  efficient
 working  in  all  the  branches  of  Railways  on,,the  same  footing,

 |



 Rate  of  Dividend Resolution  Re:  Pausa  25,  1897  (Saka)
 payable  by  the  Railway  Undertaking

 to  General  Revenues

 एनानामाभााभा

 {Shri  D.  N.  Tiwari]
 Also  I  wondered  when  Shri  Samar  Mukherjee  said  that  the  Railways  should  not  give  a

 part  of  their  revenues  to  the  General  Revermues.  After  thousands  of  crores  of  rupees  of  the
 tax  piy?rs  are  invested  in  Railways  and  Railways  should,  by  way  of  economv  and  efficiency
 sav:  som:thing  and  give  to  the  General  Revenues  of  the  country.  They  can  save  from,  many
 items  and  if  they  don’t  do  so  that  would  mean  that  they  are  not  working  efficiently.

 Tiazre  are  rampant  pilferages  in  the  Railways  and  at  times  such  thefts  etc.  are  done  with
 the  of  Railway  employees.  Coal  is  one  of  the  major  items.  Railways  should  act
 to  stop  such  pilferages,

 Provision  of  adequate  light  for  reading  in  the  first  class  compartments  of  at  least  the  express
 and  other  important  trains  should  be  restored.  No  doubt  the  efficiency  of  Railways  has  in-
 creased  but  such  small  things  should  also  be  cared  for.

 Railways  should  contribute  something  to  the  General  Revenues  by  reducing  their  exp  en-
 ses.

 Disputes  involving  railway-claims  should  be  settled  outside  the  courts  as  far  as  possible
 to  avoid  expenditure  on  litigation.

 Trains  under  the  light  railway  move  very  slowly.  These  lines  should  be  converted  into
 broadgaug:  lines  or  at  least  meter-gauge  lines.  Many  people  in  the  slow  moving  trains  travel
 without  ticket  and  that  results  in  a  big  loss  to  the  railways.

 A  retatdation  in  the  pace  of  improvement  in  the  Railways  is  being  noticed  that  should  not
 be  allowed.  The  Railway  Board  and  other  railway  officegs  should  remain  alert  in  this  respect.

 Toere  is  no  use  of  abolishing  the  Railway  Board.  After  all  some  organisation  is  required
 to  control  the  affiirs  in  the  railways.  That  may  be  a  Railway  Board  or  such  a  set  up  with  a  dif-
 ferent  name.  Oaly  the  Railway  Minister  cannot  look  after  the  entire  jobs.  So,  instead  of  abo-
 lishing  any  Board  we  should  act  in  term  of  organising  that  in  a  proper  way.  An  alert  and  effi-
 cierst  Minister  like  the  one  at  the  moment,  would  never  allow  the  Railway  Board  to  dominate
 over  him.

 Once  again  I  would  insist  on  that  some  contributions  must  come  from  Railways  to  the
 General  Revenues.

 With  these  words  I  support  this  motion.

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad):  would  congratulate  Pandit  Kamlapati
 Tripathi  for  such  a  8307  improvement  in  the  working  of  Railways.  There  was  a  time  when  the
 wagons  were  used  as  godowns  for  hoarding  so  as  to  result  in  a  rise  in  prices.  But  now  because
 of  the  ordinance  and  other  effective  measures,  the  wagons  are  supposed  to  be  vacated  within
 a  sp:cifizd  time  limit,  and  the  result  is  that  now  more  wagons  are  available  and  the  trans-

 portation  of  goods  has  become  more  swift  and  timely.

 There  has  been  an  investment  of  Rs.  3,000  crores  in  the  Railways  for  the  last  100  years.
 I  want  that  atleast  ro  percent  of  that  amount  i.e.  about  Rs.  300  crores  every  year  should  be
 contributed  by  Railways  towards  the  eneral  Revenues.

 As  regards  giving  more  bonus  to  the  railway  employees,  I  would  only  say  that  let  them  earn
 more  for  railways  and  then  get  more  for  themselves  also.  For  that  they  should  ensure  tl  at
 there  is  no  pilferag2  and  the  goods  reach  their  destinations  in  their  original  conditions.  This
 all  is  to  be  look2d  after  by  the  staff  who  are  now  working  quite  efficiently  during  the  emer-
 gency.

 We  should  not  criticise  the  Railway  Board  every  now  and  then.  Since  itis  now  well  under
 the  Minister  and  in  case  the  Board  does  not  work  effectively,  it  would  tnean  that  the  Minister
 himself  was  not  working  efficiently.

 Thank  you.

 Shri  M.  C.  डि  (Pali):  Fiest  of  would  like  to  know.as  to  who  is  responsible  for  this
 ट जपतिश्ति0 घाव  deficit  since  1965  in  the  Railways  where  about  14  lakh  emptoyees  are  working  and
 which  has  a  mamoth  investment  of  several  thousand  crores  of  rupees  ?
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 जनवरी  15,  1976  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  में  देय  लाभांश दर  के  बारे  में  संकल्प

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Parliament  !

 Shri  M.  .C.  Daga:  Why  not  you  who  had  prompted  the  railway  strike  on  May  8  which
 resulted  into  a  big  loss  to  the  railways  ?

 The  question  is  why  this  constant  loss  since  1965  ?  One  reason  is  that  the  passenger-
 traffic  is  decreasing.  The  other  one  is  that  there  is  more  investment  but  less  goods-traffic.
 Who  would  analyse  all  that.

 The  passenger  traffic  since  1950-51  has  come  down  from  751.0  per  cent  to  5I°I  per  cent.
 Similarly  goods  traffic  during  this  period  has  come  down  from  89°8%  to  65°3%.  Besides
 that  thefts  are  still  going  on  despite  promulgation  of  emergency.  Who  is  responsible  for  that
 still  we  are  saying  that  improvement  has  come  to  the  Railways.  Let  us  go  into  deep  to  fird  out
 the  real  causes  of  constant  deficit  in  the  biggest  service  of  public  utility.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  On  a  point  of  order!  The  hon.  Member  is  making  such  an  im-
 portant  point  but  both  the  Ministers  are  not  taking  note  thereof.  Is  he  speaking  irrelevantly  ?

 Mr.  Speaker:  They  are  listening.  Mr.  Daga  please  conclude  vour  point  quickly.
 t

 Shri  M.  C.  Daga:  Lakhs  of  wagons  are  lying  idle  for  want  of  repairs  and  spare  parts.  May
 I  know  the  number  of  such  wagons  which  are  not  being  repaired  for  want  of  spare  parts.

 Number  of  1st  Class  passengers  has  gone  very  much  down  due  to  heavy  increase  in  the
 fare  for  this  class.  Keeping  seats  and  Sleepers  both  in  the  same  compartment  has  also  resulted
 in  a  big  loss  to  railwavs.

 Theiefore  the  railways  should  first  look  into  their  shortcomings  ard  remcve  thim.

 Order  to  the  hawkers  on  all  the  stations  to  have  new  trolleys  by  26th  January  1976  is  also
 quite  unjust.  What  is  the  use  of  having  new  trolleys  at  the  very  small  stations  where  no  body
 comes  down  the  train  to  eat  anytting  ?  And  how  would  a  poor  hawker  purchase  a  new  trolley
 worth  about  Rs.  4,000 ?

 On  an  earlier  occasion  also  I  had  stated  that  the  Railways  are  over-staffed  by  high  officers.
 Similarly  crores  of  rupees  are  spent  on  the  formation  of  various  Committees.

 So  such  things  should  be  looked  into  objectively.  You  please  reduce  1st  class  fair  since
 this  class  is  enjoyed  mostly  by  free  pass  holders  or  military  officers.  Why  should  you  have
 airconditioned  coaches.  You  propose  to  facilitate  the  poor  but  the  benefit  is  going  to  we  people.
 Attention  should  be  paid  to  these  things.

 Shri  R.  P.  Yadav  (Madhepura):  Sir,  I  rise  to  suppprt  the  motions  moved  by  Shri  Shafi
 Mohd.  Qureshi,

 It  is  true  that  there  has  been  an  ail-round  improvement  in  the  working  of  railways  after
 the  emerg2ncy  upto  25th  June,  1975.  The  reasons  for  late  running  of  trains  were  the  non-
 availability  of  spare-parts  for  the  engine,  and  the  bad-quality  of  coal,  but  all  these  difficulties
 disappeared  the  very  next  day  after  the  emergency  was  promulgated  on  26th  June,  1975.
 That  shows  that  all  these  later  arrivals  were  man-made,  No  doubt  the  effect  of  emergency
 as  well  as  the  efficiency  of  the  Minister  of  Railways  has  brought  about  improvement;  but  let  me
 say  that  after  a  lapse  of  a  few  months,  once  again  a  slackness  is  gradually  coming  in  the  working
 there,  Once  again  the  punctuality  is  gradualling  getting  upset.

 At  the  same  time  I  would  point  out  to  the  hon,  Minister  that  the  commitments  made  on
 the  floor  of  the  House  in  connection  with  railway  strike  in  1973  have  not  yet  been  fulfilled
 as  a  result  of  which  those  1  as  been  a  set  back  in  the  sense  of  confidence  amorg  the  Railway  em-
 ployees  in  respect  of  Railway  Administration.They  feel  that  what  is  said  by  you  here  is  not
 given  a  practical  shape.  It  has  been  repeatedly  said  here  that  the  persons  against  whom  there
 are  no  charges  of  sabotage  and  violence,  will  be  reinstated  in  service  on  their  request  but
 it  has  not  been  done  so  far.  After  all  how  long  it  will  continue  ?  When  your  intention  is  clear
 then  why  not  fix  a  date  or  say  that  those  who  have  applied  up  tillnow  and  against  whom,  there
 are  no  such  charges  will  be  freed.  It  is  a  matter  ofgreat  regret  that  officers  take  revenge  on
 the  employees  for  personal  grudge.  I  would  like  the  hon.  Minister  1
 tion  to  it.

 0  pay  his  personal  atter-
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 Resolution  Re:  Rate  of:  Dividend  JANUARY  5,  1976

 payable  by  the  Railway  Undertaking
 General  Revenues

 अध्यक्ष  माननीय सदस्य  मध्याह्न  भोजन  के
 बाद

 पना  भाषण  जारी
 रखेंगे  ।  सभा

 मध्याह्न  पश्चात्‌  2.  00  बजे  पुनः  समवेत  होते  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 लोक  सभा  ध्यान  भोजन  के  लिये  14.  00  बजे  तक  के  लिये  स्थित  हुई
 ।

 ‘The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock.

 सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  2  बजकर  3  मिनट  पर  समवेत

 XThe  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  three  minutes  past  Fourteen
 of  the  Clock).

 महोदय  पीठासीन

 (Mr,  DEPUTY  SPEAKER  27  the  chair]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  |

 Shri  R.  P.  Yadav  :  I  was  telling  trat  the  Railway  Minister  had  made  certain  commit-
 ments  on  the  floor  of  the  House  but  those  commitments  were  not  followed  and  the  result  is  that
 there  has  0551  loss  of  confidence  between  the  Railway  administration  and  the

 employees.

 I  want  to  give  an  example.  The  All  India  Railway  Guards’  Council  launched  a  work-
 to-rule  movement  in  March,  1974  and  later  on  Qureshi  Shaheb  intervened  and  an  agreement
 was  reach:d  with  them  in  which  it  was  said  that  they  would  get  revised  grades.  It  has  not  so
 far  been  implemented  even  after  lapse  of  22-23  months,  The  commitment  made  must  be  ful-
 filled.

 So  far  as  pilferag>  and  thefts  are  concerned,  no  doubt  the  number  has  gone  down  con-
 siderably  but  the  evil  has  not  been  completely  eradicated.  I  would  like  to  say  that  a  panel  of
 railway  lawyers  should  be  formed  and  in  case  any  lawyer  does  not  work  properly,  he  can
 tbe  replaced  by  somebody  else,

 Under  the  29  point  programme,  several  steps  have  been  taken  to  give  employment  to
 the  unemployed.  The  railways  can  help  in  this  programme  by  giving  contract  of  the  cantcens
 and  refreshment  rooms  to  these  pcople.

 There  is  no  d2finite  policy  in  regard  to  the  transfer  of  employees.  In  most  of  the  govern-
 ment  departments  an  employze  is  transferred  after  three  years  service  in  a  particular  place.
 But  this  is  not  being  done  in  the  railways.  This  should  be  looked  into.

 The  late  Shri  L.  N.  Mishra  said  in  a  public  speech  that  a  railway  line  would  be  provided
 between  Dauram-Madhepura  and  Singheshwar  by  the  coming  February.  Singheshwar  is  a
 religious  plac?  where  a  very  big  fair  is  held.  Although  the  survey  of  this  line  has  been  com-
 pleted  there  fas  been  no  further  action  in  this  regard.  ‘This  line  must  be  included  in  the  coming
 budget.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  वाद-विवाद  tat  अभिसमय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  सम्बन्ध

 मेरे  ।  इसे  रेलों  के  कार्यकरण  पर  सामान्य  चर्चा  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  |
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 पौष  25,
 189

 रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  देय  लाभाश  दर  के  बारे  में  संकल्प

 श्री  एस०  एन०  सिह  देव  :  मैं  इन  वक़्त  को  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता

 कि  आपात  स्थिति  को  घोषणा  के  बाद  रेलवे  प्रणाली  कौर  प्राप्त  में  महत्वपूर्ण  तथा  निश्चित  सुधार

 हुजरा  है  ।

 बांकुरा  जिले  7  बोलूंगा-दामोदर  नदी  रेलवे  नाम  की  एक  छोटी  रेलवे  लाइन  ।  यह

 बहुत  पुरानी  है  ale  घिसी-पिटी  छोटी  लाइन  है  ।  मम  पता  चला  है  कि  प्रतिवर्ष  24  लाख  रुपये

 का  रेल  को  हन् इचसे  घाटा  होता  है  ।  इसको  बड़ी  लाइन  में  बदलने  तथा  दामोदर  नदी  पर  पुल

 बनाकर  च ह  ल  इत  को  बहे  वान  जंकशन  से  जोड़ने  के  लिए  काफी  मांग  की  जा  रही  है  ।  इससे  केवल

 रेलवे  की  भराय  ही  बढ़ेगी  अपितु  इससे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  जो  समुचित  संचार  व्यवस्था

 के  अभाव  के  कारण  पिछड़े  हुए  भी  काफी  सईद  मिलेगी  |

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता हूं  वह  कोट सिला  जंकशन  ale
 पुरुलिया  जंक्शन  बीच

 24  feo  मी०  लम्बी  छोटी  लाइन  हैं  ।  इसे  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना  चाहिये  जो  रांची  को

 कलकता
 से  पुरुलिया  सीधे  जोड़ेगी  ।  रांची  तौर  पुरुलिया  के  बीच  यह  सबसे  कम  दूरी

 े
 ट  |  जहां  तक  मुझे  पता  है  इस  सम्बन्ध  में  aves  सर्वेक्षण  कार्य  शादी  पुरा  हो  चुका  ।  इससे

 क्षेत्र  की  त्रय  व्यवस्था  में  सुधार  होगा  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  I  welcome  tre  motion  moved  by  Shri  Qureshi  whole-
 Tias  late  Sbri  L.  N.  Mishra  had  promised  to  convert  the  metre  gauge  line  connecting

 But  this  has with  Darbhang:  via  Motihari  and  Sugauli  into  a  broad  gauge  line.
 Not  95521  done  so  far,  Tais  matter  should  be  looked  into.

 Th?  construction  work  of  Bagaha  railway  bridge  is  going  on  very  slowly;  it  should  be
 sp22ded  up.  After  completion  of  this  bridg:  50  miles  of  distance  will  be  reduced.

 The  monopoly  of  A.  H.  Wheeler  in  the  railways  sfould  be  ended  and  this  work  should
 be  entrusted  to  unemployed  graduates.  A  railway  bridge  should  be  constructed  at  Patna  for
 the  convenience  of  the  pzople  of  North  Bihar,

 So  far  as  pilferagi:  is  concerned,  I  would  like  to  say  that  instructions  should  be  issued  to
 ‘Staff  to  maintain  the  progress  achieved,

 Ta:  branch  lines  are  not  b2ing  properly  looked  after.  There  are  no  arrangements  for
 water  aid  ligit  in  th:  niggt  train  running  between  Muzaffarpur  and  Motihari.  The  Minister
 should  pay  attention  to  these  things.

 regarding  the
 Shri  R.  N.  Soharma  (Ohanbad)  :  I  suppprt  the  resolution  moved  by  the  fon.  Minister

 reomm2zngations  made  by  a प्  Railway  Convention  Committee,
 Keeping  in  view  the  hug:  investment  and  the  number  of  p2rsons  working  in  the  railways,  the
 department  of  railways  should  run  on  the  lines  of  other  industries  and  efforts  should  be  made
 to  pay  Jividend  after  earning  profit  as  is  being  done  by  other  industries.  It  does  not  seem
 ptop2r  to  k22p  such  a  small  amount  in  Reserve  Fund  keeping  in  view  the  investment  to  the
 tune  of  Rs.  3000  crores,

 No  doubt  there  has  been  considerable  improvement  in  the  running  of  railways  during
 th2-last  f2w  months.  Tte  trains  are  running  according  to  the  sckedule,  goods  traffic  has  in-
 creased  and  difficulty  faced  in  transportation  of  coal  is  not  seen  now.  The  Railway  Minister
 deserves  to  bs  congratulated  for  this.

 Tae  late  Shri  L.  N.  Mishra  had  promised  a  passenger  train  service  from  Dhanbad  to
 Sindri  but  this  0.0 156.0  has  not  so  far  been  fulfilled.  This  should  be  looked  into.

 It  has  bzen  repzatedly  said  in  the  House  about  those  employees  who  had  lost  their  jobs
 during  the  1974  strike  that  such  p2rsons  would  be  taken  back  agajinst  whom  there  are  ng
 Charges  of  sabotage  or  violence  The  number  of  such  persons  is  about  900.  They  stould
 ‘be  reinstated  soon.
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 Resolution  Re:  Rate  of  Dividend  Pausa  25,  1897  (Saka)
 payable  by  the  Railway  Undertaking
 to  General  Revenues

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  फो
 :  रेलवे  के  कार्य  के  बारे  में  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  विचार  व्यक्त  किये  उसके  लिए  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।  यह  रेल  कम  चोरियों

 चाहे वे  रेलवे  ats  में  हों  या  रेल  पटरी  पर  काम  करने  वाले  गैमन ही  क्यों  न  प्रतीक  प्रयत्नों  के

 बिना  सम्भव  नहीं  था  ।  कर्मचारियों  की  कर्तव्य  निष्ठा  तथा  अनुशासन  के  कारण  ही  रेलवे  की  कुशलता

 बढ़ी  ।  मुझे  तराशा है  कि  उनके  सहयोग  से  हम  यह  कुशलता  बनाये  रखेंगे  |

 रेलवे  अभिसमय  समिति  1924  में  बनी  थी  ।  इंस  समिति  के  गठन  का  उद्देश्य  रेलवे  ate

 सामान्य  धर्य  व्यवस्था  के  बीच  भ्रम-व्यवस्था  पर  नये  सिरे  से  विचार  करना  था  सामान्य  राजस्व

 में  कितना  लाभांश  दिया  जाना  चाहिये  ale  सरप्लस  होने  पर  उसे  सामान्य  अ्रथं-व्यवस्था  तथा  रेलवे  में

 बांटा  जाना  चाहिये  |  उसके  बाद  1954,  1960,  1965  कौर  1971  में  समिति  द्वारा

 मामले  समीक्षा  की  गई  ।  विंमान  समिति  के  सिफारिशें  we  सदन  के  विचाराधीन  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हुं  कि  रेलवे  परिचालन  में  कुशलता  काफी  बढ़ी  है  |

 ara  हमारी  वर्कशापों  से  अधिक  माल-डिब्बों  चालू  लाइन  पर  प्रयोग  में  लाने  भेजे  जा  रहे  हैं  ।

 यह  कुशलता  33  प्रतिशत  बड़ी  है  ।  1976  में  बड़ी  लाइन  पर  प्रति  दिन  25,150

 वैगनों  का  प्रारम्भिक  लदान  gat  जो  एक  रिकार्ड  है  जबकि  1974  में  24100  वैगनों  का

 लदान  हुजरा  था  |  इसी  प्रकार  यात्री  यातायात
 में

 भी  वृद्धि  हुई  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  माल  यातायात

 । श्र  यात्री  यातायात  कम  sat  है

 सदन  में  दोनों  ae  के  सदस्यों  ने  1974  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  कर्मचारियों  के  साथ

 हुए  व्यवहार  का  उल्लेख  किया  ।  मैंने  सभा  में  यह  बात  स्पष्ट  की  है  कि  हमारी  नीति  aor

 कर्मचारियों  से  बदला  लेने  की  नहीं  है  ।  यह  सच  है  कि  हमारे  कुछ  कर्मचारी  कतिपय  नेतायों  द्वारा

 गुमराह  किये  गये  ।  उन  नेतायों  के  मन्तव्य  कुछ  श्र  थे  कौर  वे  रेल  कर्मचारियों  का  भला

 नहीं  चाहते  थे  ।  बर्खास्त  किये  गये  अथवा  नौकरी
 से

 निकाले
 गये  कुल  16,898  कर्मचारियों में में  से

 "16,057  कर्मचारियों
 को

 वापस  नौकरी  में  ले  लिया  गया  हैं
 ।  शेष  841

 क्र्मेंचा  रहते  हैं  जो  कुल

 कर्मचारियों  का  5  प्रतिशत  है  ।  यह  कुल  संख्या  का
 5

 प्रतिशत  है
 ।  456  लोगों  ने  what

 कर  दी  हैं  ait  315  व्यक्तियों के  मामले  शव  में  हैं  ।  wa  बहत  कम
 लोग

 ऐसे  हैं  जिन्हें  रेलवे  में

 नौकरियां  नहीं  मिलेंगी  ।  इन  में  से  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जिनके  विरुद्ध  तोड़फोड़  तथा  हिंसा  के

 arte  हैं  ait  इनके  मामले  अदालतों  में  न्यायाधीश  हैं  ।  यदि  अदालतें  उन्हें  दोषी  सिद्ध  करती  हैं

 इत  लोगों  को  रेलवे  की  नौकरियों  में  नहीं  लिया  जा  सकेगा  |

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  There  are  some  people  belonging  to  Dhanbad

 against  whom  there  are  no  charges  of  sabotage  and  violence.  You  are  not  prepared  to  take
 them  into  service.

 श्री  मोहम्मद काफी  कुरेशी  :  मैं  तत्सम्बन्धी gins  दे  चुका  हूं
 ।

 यदि  माननीय सदस्य  हमें  इस

 प्रकार  के  मामले  बतायें  तो  हम  उन्हें  वापिस  नौकरी  में  ले  लेंगे  ।  मैं  इस  बात  को  शभ्रनेक  बार  स्पष्ट  कर

 चुका  हं  कि  हम  किसी  कानूनी  प्रश्न  को  लेकर  ही  पीले  करेंगे  तथा  उच्चतम  न्यायालय  से  स्पष्ट

 निर्णय  लेंगे  ।

 श्री  समर  मुखर्जी
 :  नैमोतिक

 श्रमिकों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  .  .  .  .

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेद  यह  बात  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  इन  श्रमिकों  ने  भी  1974  की  हड़ताल

 में  भाग  लिया  ।  इन  श्रमिकों  ने  अपनी  नौकरियां  स्वयं  ही  समाप्त  कीं  ।  जब  कभी  भी  कहीं  काम

 शुरू  होगा  हम  इन  श्रमिकों  को  सेवा
 में

 लेंगे  ।  इस
 समय  इनके

 लिये
 हमारे  पास

 कोई
 काम  नहीं  है
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 प्रासाद-सरफेस  लाईट  रेलवे  के  बारे  में  यह  कह  चुका  हूं
 कि

 यह  रेलवे  कम्पनी  जिला
 कारियों  के  साथ  हुये  एक  करार के  भ्रन्तर्गत  चल  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  इसमें  कोई  हाथ

 नहीं  ।  इस  कम्पनी  के  बंद  होने  की  सम्भावना  का  पता  चलने  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कम्पनी

 के  साथ  1  1975  से  एक  तीन  वर्षीय  वित्तीय  करार  किया  ।  arma  है  कि  इन  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कम्पनी  पनी  वित्तीय  स्थिति  में  काफी  सुधार  कर  लेगी  ।  इस  समय  इस  कम्पनी  के

 करण  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  यह  कम्पनी  4  दिसम्बर  से  बंद  थी  ।  लोगों  की  मजदूरी  देने  के  लिये

 इसे  कुछ  दिन  बाद  चलाया  गया  ।  उन्हें  दो  महीनों  से  कोई  पैसा  नहीं  दिया  गया  ।  कम्पनी  की

 गाड़ियां  ga  भी  चल  रही  हैं  लेकिन  इनमें  रोशनी  का  कोई  इंतजाम  नहीं  ।  6  बजे  शाम  के  बाद  गाड़ियां

 नहीं  चलती  ॥

 श्री  मोहम्मद  दारो  कुरेशी  :
 मैं  कह  चुका  हूं  कि  केन्द्रीय सरकार  ने  इस  कम्पनी  को  2. 5

 लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  श्राप  कया  चाहते  हैं  |

 श्री  समर  मुखर्जी  :  इस  रेलवे  को  सरकार  अपने  नियंत्रण  में
 ले  ले  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी
 :

 जहां  तक  इतना-इस्लामपुर  लाईट  रेलवे  कम्पनी  का  सम्बन्ध

 सरकार  ने  इस  कविता  से  एक  करार  रखा  है  ।  इस  रेलवे  का  कार्यकरण  संतोषजनक  रहा

 है  ate  कम्पनी  इसे  बिना  कठिनाई  के  चला  रही  है  ।  अतः  इस  समय  इसका  राष्ट्रीयकरण  जरूरी

 |

 श्री  समर  मुखर्जी  :  यह  बात  सच  नहीं  है
 ।

 श्री  मोहम्मद  काफी  कुरेशी  :  मैं  श्रापफो  तथ्य  ही  बता  रहा  इ  )

 यह  बात  ठीक हू  कि  1965  के  बाद  कुछ  माल  का  परिवहन  सड़क  द्वारा  होना  शुरू  इश्रा  है  ।  हम

 इस  सम्बन्ध  में  प्रतियोगिता  करना  उचित  नहीं  समझते  ।  पिछड़े  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे  सड़क  द्वारा  ही

 माल  भेजना  आधिक  दृष्टि  से  उचित  है  सड़क  परिवहन  तथा  रेलवे  के  बीच  पुरा  तालमेल  हैं  ।  रेलवे

 ने  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  से  वित्तीय  करारों  के  द्वारा  सम्पर्क  कर  रखा  है  ।  वर्ष  1972-73

 के  रात  तक  रेल  ने  राज्य  परिवहन  निगमों  में  कुल  35.  14  करोड़  रुपये  लगाये  थे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  देय  लाभांश  दर  तथा  रेल  वित्त  तथा

 सामान्य  वित्त  के  सम्बन्ध  में  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  के  पुनर्विलोकन  के  लिए

 नियुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  9  1976  को  संसद्‌  मैं  प्रस्तुत

 किया गया  पैरा  4,  5,  15,  16,  17  कौर  23  में  की  गई  सिफारिशों का

 अनुमोदन  करती

 यह  सभा  यह  भी  निदेश  देती  है  कि  इस  प्रतिवेदन  तथा  ५ अठ  श्र  नौवे  प्रतिवेदनों

 में  की  गई  oem  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही समिति  को  सूचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The
 motion  was  adopted

 अनुदानों  at  श्रनुप्रक  1975-76
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 वर्ष  10' a4  ig  75-76  के  लिए  waar  की  निम्नलिखित  अनुपूरक  मांग

 प्रस्तुति  की  गईं  इਂ

 का  el,

 मांग  शिक्षक  राशि

 संख्या

 पंजी राजस्व

 रुपये  रुपये कृषि  शरर  सिचाई  मंत्रालय

 1  कृषि  विभागਂ  10,00,000

 6  खाद्य  विभाग  17,  55,000

 वाणिज्य
 मंत्रालय  ।

 11  वाणिज्य  मंत्रालय  19,62,000

 12  विदेश  व्यापार  कौर  निर्यात  संबंधन  1,  16,  04,000  45,02,  तिक

 रक्षा  मंत्रालय

 19  रक्षा  सेवाएं--थल  सेना  92,  12,  13,000

 20  रक्षा  सेवाएं-नौसेना  5,  15,  1;  000

 21  रक्षा  सैनिक  11,29,70,000

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 24  शिक्षा  विभाग  e  8,00,000

 ऊर्जा  मंत्रालय

 9 “  7  ऊर्जा  मंत्रालय  89,000

 28  विद्युत  विकास  15,00,00,000

 4  9  कोयला  गैर  लि  nate  50,  00,000  4,50,0  0,000

 faa  मंत्रालय  :

 41  वित्त  मंत्रालय  का  श्राप  व्यय  3,12,50,000

 गृह  मंत्रालय  :

 52  दिल्ली  7,510,  00,000

 उघोग  शौर  नागरिक  झार्पृति  मंत्रालय

 59  उद्योग  चक  20,00,00,000

 सुचना  तोर  प्रसारण  मंत्रालय

 63  e सुचना  कौर  प्रचार  1,000

 ह maine
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 2  3

 राजस्व  पंजी

 पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  रुपये  रुपये

 69  पैट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  4,  7  3,000

 नि वहन  ौर  परिवहन  मंत्रालय

 77  प्रकाश स्तम्भ  रोक  नौवत  7,87,87,000  24,73,00,000

 सड़क  और  प्रसाद  शिव  जल  परिवहन  2,  19,  21,000

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 79  इस्पात  विभाग  ै  9,  94,  00,000

 खान  विभाग 80  00,000

 खान  कौर  खनिज 81  .  1,00,00,000  8,10,00,000

 पति  शरीर  पुनर्वास  मंत्रालय
 :

 84  पुनर्वास  विभाग  4  5;  00,000

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 95  परमाणु  ऊर्जा  विकास  कौर

 प्रौद्योगिक  परियों  जनाएं  क  1,65,00,000  19,00,000

 96  आणविक  शक्ति  योजनाएं  9,  00,000  28,  00,000

 भ्रन्तरिक्ष  विभाग

 103.  ग्रन्तरिक्ष  विभागਂ  .  1,00,00,000  1,25,00,000

 रवीना ae

 श्री  बी०  एन०  रेडडी  )  :  झ्रनुप्रक  मांगों  पर  बोलते  हुए  मैं  राडार  प्रदेश  में

 व्याप्त  स्थिति  की  चर्चा  करना  चाहुंगा  ।  वहां  सरकार  ऑ्रापातकालीनਂ  शक्तियों  का  उपयोग  करते  हुये

 कर्मचारियों  सही  मांगों  को  ठुकरा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अप  अनुपूरक  मांगों  में  उल्लेखित  विषयों  पर  ही  बोलें  ।

 श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  जिन  घटनाओं  की  चर्चा  मैं  कर  व  गृह  मंत्रालय  के  कार्यक रण

 सम्बन्धित  हैं  ।  श्रमायुक्त  का  वोग  सी०  पी०  एम०  दल  तथा  इसके  नेतायों  को  कुचलने  के  लिये  क्रिया

 जा  रहा  हैं  ।  हैदराबाद  के  भाई  डी०  पी०  एल०  कारखाने  में  चार  हजार  कर्मचारी  काम  करते  हैं

 इस  कारखाने  ने  4.  7  करोड  रुपये  का  लाभ  कमाया  ।  कर्मचारियों ने  बोनस  की  मांग  की  ।  कर्मचारियों

 की  मांग  को  पूरा  करते  के  बजाये  सारे  कारखाने  को  पुलिस  के  हवाले  किया  गया  जिसने  वहां  अग्नेस

 छोडी  तवा  150  व्यक्तियों  पर  फौजदारी  मामले  चलाये  गये  तथा  25  लोगों  को  नज़र बन्द  किया  गया  }

 ट्रिन्दुस्तानਂ  मशीन  coe  हैदराबाद  के  तीन  हजार  कमंचारियों  ने  भी  बोनस  की  मांग  की  थी  |

 लेकिन  बोनस  देने  के  बजाय  पुलिस  र ने  संघ  के  महासचिव  को  agar  के  भ्रन्तगंत  गिरफ्तार  किया  ।

 अन्य  नेताओं  को  भी  जेल  में  डाला  गया  ।  एक  अन्य  कारखाने  के  पांच  हजार  कम  चोरियों  के  साथ  भी  ऐसा

 छी  होरहा  इसके  नेताग्रों  की  ग्रन्धाधुन्ध  गिरफ्तारी  की  जा  रही  है  ।  मेरे  राज्य  में  20  सी
 ०

 पी  ०एम०
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 वी०  एन०

 नेतायों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  यह  सब  प्रधान  मंत्री  के  उस  आश्वासन  के  विपरीत है  जिसमें  कि

 यह  कहा  गया  था  कि  श्रांसुका  का  उपयोग  राजनैतिक  दलों  के  विरुद्ध  नहीं  किया  जायेगा  ।  अभी  हाल  में

 मेरे  जिले  नलगौंडा  में  6  राजनैतिक  हंत्यायें  हुई  हैं  ।

 समूची  कृषि  मार्केट  संकट  में  है  जो  मध्य  वर्ग  तथा  गरीब  किसानों  के  feat  के  लिये  घातक  है  ।

 उपाध्यक्ष  अ्रतुपूरक  मांगों  पर  चचा  करते  समय  हमें  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हम  केवल

 उन्हीं  मांगों की  चर्चा  करें
 जो  अनुपूरक  मांगों की  सूची  में  दर्ज  हैं  ।  मांग  संख्या  51  का  तो  सुची  में  जिक्र

 तक  नहीं  है  ।  मांग  संख्या  52  प्रशासन  सम्बन्धी  Te  मंत्रालय  की  मांग  है  ।  जिसका  ote  प्रदेश  से  कोई

 ताल्लुक  नहीं  है  ।

 थ्रो  एस  एम०  बनर्जी  :  मैं  प्रिये  आपको  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  चोरियों  के  महंगाई  भत्ते  सम्बन्धी

 मांग  संख्या  11  तथा  मांग  संख्या  1  तक  सौमित  रखूंगा  ।  मांग  संख्या  1  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  से

 बधित  है  ।  इस  सदनਂ  तथा  अखिल  भारतीय  कपड़ा  समिति  में  यह  मांग  की  गयी  है  कि  संकटग्रस्त  कपड़ा

 मिलों  को  सरकार  अपने  नियंत्रण  में  ले  ले  ।  यह  भो  मांग  को  गयी  थी  कि  लक्ष्मी  रतन  कपड़ा  मिल  तथा

 अ्रथतन  वैस्ट  मिल्ज  को  सरकार  अपने  नियंत्रण  में  ले  ले  ।  मैं  उपमंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस

 मांग  का  क्या  हुआ  ?

 भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने  भी  मेरे  a  विचार  का  समर्थन  किया  था  शौर  श्री  स्वयं  उत्तर  प्रदेश  के

 राज्यपाल  ने  भी  10  1976  को  शापने  एक  पंत्र  द्वारा  मुझे  यह  सूचित  किया  है  कि  लक्ष्मी  रतन

 एथरटन  बेस्ट  मिल्स  तथा  कानपुर  जूट  उद्योग  के  बन्द  होने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को  भी  चिन्ता  है  तथा

 अब  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  से  भ्रान्ति  निर्णय  की  प्रतीक्षा  है  ।

 जबकि  राज्य  सरकार  ने  इन  एककों  का  अ्रधिग्रहंग  करने  की  सिफारिश  की  जबकि  सर्वोच्च

 निकाय  ने  भी  दलगत  अथवा  व्यापार-संघों  की  भावनाओं  से  हट  कर  संयुक्त  रूप  से  एकमत  हार  इन

 एककों  को  सरकारी  अधिकार  में  लेने  की  सिफारिश  की  है  जबकि  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  कानपुर

 के  10,000  श्रमिकों  को  गलियों  में  भूखों  मरने  से  बचाया  फिर  भी  सरकार  का  कन्नी रया  इतना

 धर्मी  पूर्ण  क्यों  है  ?  मैं  स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  चाहता  हूं  कि  इन  तीनों  जिसके  प्रत्ययों  ने  ही  स्वयं

 उनके  साथ  कपट  किया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  झधिग्रही  कर  लिये  जायेगे  ।

 उपाध्यक्ष  इसकी  संब्रंघित  मांग  से  कोई  संगति  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  थोड़ी-सो  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  ग्रनरोध  करूंगा  कि  वह  इन  मिलों
 को

 सरकार  के  ग्रन्थकार  में  ले  लें  ।

 मेरी  दूसरी  मांग  संख्या  11  के  संदर्भ  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते

 की  छठी  किस्त  देने  के  बारे  में  है  जोकि  बहुत  दिनों  से  देय  है  ।  हाल  ही  में  श्रेयस्कर  कर्मचारियों चा  रियों  को  एक  माह

 का  अतिरिकत  वेतन  दिया  गया  ।  उसकी  मुझे  खुशी  है  क्योंकि  इसस  कर्मचारियों  को  ate  अधिक  उत्साह

 से  काम  करने  की  प्रेरणा  मिलेगी  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  ने  भी  श्रीमती  स्थिति  से  पूर्व

 तथा  बाद  में  बहुत  west  तरह  काम  किया  है  तो
 फिर

 उन्हें  महंगाई  भत्ते  की  छठी  किश्त
 की

 अदायगी  कयों

 नहीं  की  जाती
 ।

 वहँ  अदा
 की

 जानी  चाहिये
 ।

 अन्त  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  देश  में  सरकारी  पेंशनधारियों  की  स्थिति  अत्यन्त  खराब  है  ।

 हम  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  पांच  रिश्ते  दे  रहे  हैं  परन्तु  उन्हें  कुछ  नहीं  दिया  गया है  ।  मुझे

 बताया  गया
 था

 कि  सरकार  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  कर  रही  मेरा  अनुरोध  है
 कि  सरकार  यहां
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 घोषणा  करे  कि  पेंशनरों  को  कुछ  वित्तोय  लाभ  देकर  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  किया  wry  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता हूं
 ।

 थ्रो  इराज्मु  द  सकरा  )
 आज  कल  जबकि  कांग्रेस  देल के  भीतर  व्य  प्त

 च
 आपातस्थिति  का  मुकाबला  करने  के  उद्देश्य  से  देश  में  प्रपात-स्थिति  के  माध्यम  से  संविधान  के

 उपबन्धों  दुरुपयोग  करके  भी  सरकार  धड़ल्ले  से  कहती  है  कि  वह  संविधान  का  wage

 कर  रही  है  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  हमें  इस  सभी  में  करना  बहान  दायित्व  पूरा

 करने  से  रोककर  हमें  सरकार  के  खर्चे  पर  अंकुश  रखने  से  रोक  रही  है  ।

 आप  मांग  संख्या  78,  पीठ  पर  देखे  ।  बजट  पेश  करतें  समय  सरकार  मे  केन्द्रीय

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  ऋण  लिये  208  लाखे  रुपये  की  व्यवस्था  की  थी  परन्तु

 427.21  लाख  रुपये  की  अर्थात  दुगने  धन  को  मांग  कर  रही  है  ।  इस  प्रकार

 सरकार  के  खर्चे  पर  कसे  नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  ।

 पृष्ठ  30  पर  ड्राप  देखेंगे  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  लिये  भ्रेतिरिक्त  पंजी ८  के  लिये

 28.71  करोड़  रुपये  का  अनुमान  किया  गया  था  शौर  उस  समय  सरकार  ने  केवल  28.71

 करोड़  रुपये  मांगे  थे  ।  परन्तु  अरब  वहं  कहते  हैं  कि  वह  राशि  गलत  उन्हे  तो  48.  71

 करोड़  रुपये  ही  चाहियें  ।  इस  प्रकार  सरकार  इस  wat  के  साथ  व्यवहार  करती  है  तथा

 सभा  को  सही  स्थिति  से  अवगत  रखने  की  कोई  परवाह  नहीं  करती  है  ।

 पृष्ठ  25  को  देखकर  श्राप  पायेंगे  कि  कोयले  के  बढ़े  हुए  मूल्यों  को  प्रभावी  करन

 में  बिलम्ब  के  कारण  भारत  कोकिंग  कॉल  को  नकद  12.  20  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।

 समय  की  उपेक्षा  तथा  निर्णय  लेने  में  विलम्बਂ  क्या  इस  ढंग  से  सरकार  देश  को  चला

 रही है  ।

 अब  कृपया  पृष्ठ  14  देखिये  ।  हम  सुन  रहे  हैं  कि  सरकार  विकास-शील  देशों  के

 feat  की  रक्षा  के  लिये  ्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्रों  में  कितना  कठोर  परिश्रम  wt  रही  हैं  ।  इस

 वर्ष  वहं  रुपया  अ्रदायगी  खाते  में  सोवियत  संघ  को  305.02  करोड़  रुपये  को  अग्रिम  राशि

 दे  रही  है  ।  क्या  श्राप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  भारत  जैता  एक  विकास-शील  देश  सोवियत

 संघ  जसी  सुविकसित  एक  महान  शक्ति  को  इतनी  बड़ी  श्रवनीय  बुकिंग  राशि  देगा  हम  लोग

 अचार  कुछ  करते  हैं  र  करते  कुछ  रोक  हो  हैं  |

 ma  पृष्ठ  10  पर  दृष्टि  डालें  ।  हम  तो  बात  किफायत  की  करते  हैं  परन्तु  हमें

 बताया  यह  जाता  है  कि  निर्यात  प्रयासों  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  में  बढ़े  हुए  काम  तथा  कौर

 अधिक  संख्या  में  प्रतिनिधित्व  मण्डलों  की  विदेश  भजने  के  लिये  अ्रधिक  धनराशि  की  व्यवस्था

 करना  जरुरी  है  ।  हम  हवाई  agl  पर  देखते  है  कि  भारत  के  कितने  ही  नौकरशाह

 तथा  मंत्रीगण  विदेशों  का  दौरा  कर  रहें  हैं  ।  as  प्रवृत्ति  रॉको  जानी  चाहिये  ।

 पृष्ठ  34-35  पर  भारतीय  संचार  केन्द्र  के  लिये  सहायता  अनुदान  की  मांग  की  गई

 है  ताकि  राष्ट्रीय  उपलब्धियों  के  बारे  में  सुचना  पहुंचाने  के  लिये  संचार  व्यवस्था  बनाई  जा

 सके  ।  परन्तु  मैं  यहां  विशेषकर  इस  आपात  स्थिति  की  घोषणा

 के  बाद  से  देश  के  dare  साधनों  का  उपयोग  राष्ट्रीय  उपलब्धियों  को  प्रभारित  करने  की

 बजाय  शासक  दल  को  बढ़  करने  के
 लियें  किया

 जा  रही  है  श्र  इसकें  हितों को  रश
 के

 109



 January  15,  19716 Demands  for  Supplementary  Grants  (General)  1975-76

 उपाध्यक्ष  महोदय

 feat  के  समकक्ष  रखा  जा  रदा  ते
 ्  |  चण्डीगढ़  में  आयोजित  हुए  कांग्रेस  अधिवेशन  में  भी

 यही  विचार  धारा  पायी  गई  कि  देश  ate  शासक  दल  को  समान  रूप  र  मान्यता  दी  जाये  ।
 मेरे  से  ag  mera  खतरनाक  दृष्टि  arr  है  क्योंकि  जब  तक  हमारा  लोकतंत्र  में

 विश्वास  है  तब  तक  हमें  यह  सोचना  चाहिये  शासक  दल  सरकार  को  तो  संचालित  करता

 है  परन्तु  वह  स्वयं  सरकार  नहीं  है  ।

 ० मत  यदि  सरकार  सभा  को  यह  विश्वास  दलितों  है  कि  वह  संवैधानिक  ढंग  स  काम

 कर  रहो  है  तो  उसे  शासक  दल  तथा  देश  के  हितों  को  मध्य  भेद  रखना  चाहिये  तथा  साथ

 हो  सरकार  के  feat  को  भी  दलगत  feat  से  भिन्न  रूप  में  रखना  चाहिये

 क
 के  बारे  में मांग  संख्या  79  गोगा  में  निर्मित  किये  जाने  वाले  ये  पेले  टाइजेशन  संयंत्र

 है  ।  इस  संयंत्र  के  स्थान  के  बारे  में  ate  निवासियों  विशेष  कर  सीरिया  गांव  के
 लोगों  में  भारी  असन्तोष  व्याप्त  हैं  ।  उनकी  बात  पर  किसी  ने  ध्यानਂ  नहीं  दिया  है  ।  परसों

 जब  राष्ट्रपति  वहां  गये  तो  लगभग  एक  सौ  लोगों  ने  काले  झण्डे  लेकर  शान्ति पू वंक  प्रदर्शन

 किया  att  उन  सभी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  कया  लोकतंत्र  की  रक्षा  करने  का
 पी

 तरीका  ?  यदि  एक  at  लोगਂ  काले  झण्डे  लेकर  शान्तिपूर्वक  खड़े  हो  जायें  तो  क्या

 गिरफ्तार  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  वे  लोग  भी  कोई  त्य.योचित  आधार  लेकर

 इस  संयंत्र  के  स्थल  के  प्रति  विरोध  व्यक्त  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  उनकी  बात  तो  सुने  प्रौढ़

 इस  पर  विचार  करे  |

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  :  Mr,  Deputy  Speaker  I  rise  to  support  the  Demands  and
 also  to  congratulate  the  Departmentas  w  ell  as  the  Ministers  for  their  commendable  efforts  in
 impr

 gving
 our  economy  and  putting  the  c  ountry  on  a  strong  economic  footing  as  a  result  of  which.

 th  country  would  achieve  prosperity  and  a  new  wave  of  social  life.

 In  respect  of  the  D  mands  concerning  Agriculture  provisions  have  been  made  to  advance
 loans  to  the  farmers  for i  nputs  etc,  Itis  a  very  legitimate  demand  as  it  would  not  only  help  in-
 crease  ag-icultural  production  but  would  also  generate  more  enthusiasm  amorg  the  farmers,

 I  would  like  to  remind  the  Government  that  U.P.  Sugar  mills  owe  an  amount  of  Rs.  14
 crores  to  the  farmers  of  U.P.  The  Government  should  arrange  for  the  payment  to  these  farmers.

 As  regards  new  services  of  Tobacco  Board.  I  support  the  grant  but  we  should  not  ignore
 the  fact  that  crores  of  rupzes  are  going  out  of  the  country.  The  vigilant  eyes  of  the  Ministry  of
 Finance  should  also  fall  oa  th2  tobacco  industry.  We  should  nationalise  all  tobacco  and  ciga-
 rette  companies,  T32m  there  would  be  no  need  for  placing  supplementary  demands.  However,,
 I  am  happy  that  all  of  our  public  undertakings  are  running  in  profit  these  days.

 Finally,  I  support  the  demand  of  D.A.  instalment  to  Central  Government  employees  but
 certainly  I  would  say  that  the  employees  should  be  aksed  to  work  more  efficiently.  Also  the  dis-
 parities  in  the  pay  scales  should  be  reduced  to  a  ratio  of  not  more  than  1:10.  Only  then  we
 could  be  able  to  bring  real  socialism,

 With  these  words  I  support  these  demands  for  grants,

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  Sir,  in  regard  to  rehabilitation  it  has  been  said  that  a  number
 of  refugees  who  have  come  to  India  after  1971  do  not  want  to  return.  Government  are  spending
 huge  sum  of  money  on  them  for  the  last  five  years.  How  long  will  it  go  on  ?  Either  they  should
 be  rehabilitated  or  some  arrangements  should  be  made  for  them  so  that  they  do  not  waste  their
 life  in  refugee  camps.

 As  regards  self-sufficiency  in  respect  of  steel,  I  have  read  that.the  annual  ‘stainless  steel

 imports  are  about  10,000  to  12,000  tons  wort  Rs.  10  to  12  crores  and  that  imports  are  required.
 to  meet  the  gap  between  the  demand  and  supply.
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 पौंड  25,
 1897  अनुदानों  की  श्रतुप्रक  माग  )

 1975778

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  किस  मांग  at  जिक्र  कर  रहे  हैं
 उसका  उल्लेख  पृष्ठ

 पर  है  ?

 को  सल  चन्द  डागा  आयात  तथा  वाणिज्य '  मंत्रालय  पृष्ठ  9-10  मांग

 संख्या  12  जिसका  सम्बन्ध  विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  से  हैं  eee  मैं  औद्योगिक  सहकारी

 समितियों  के  सदन  में  बोल  रहा  हूं  ।

 नद
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  भी  श्राप  दो  मिनट  में  अपनी  समाप्त  कीजिये

 Shri  M.  C.  Daga:  My  point  was  that  we  should  reorient  our  export  and  import  policy
 and  also  there  should  not  be  so  frequent.  changes  every  now  and  then  in  the  notices  ISSUE  after
 April  1.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  )  :  उपाध्यक्ष  चर्चा  में  भाग  लेते  समय  में  श्राप

 द्वारा  निर्धारित  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्तों  का  अ्रतुसरण  करने का  प्रयास  करूंगा  ।  कृषि  कौर  खाद्य  संबंधी

 भागों  के  संदर्भ  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  बहुत  दिनों  से  whale  पड़े  नमदा  जल-विवाद  की  कौर

 करना  चाहता  हूं  जोकि  wa  एक  ट्रिबनल  के  निर्माणाधीन  है  ।  राष्ट्र-हित  लिये  यह  विवाद  ate

 ही  समाप्त  होना  चाहिये  क्योंकि  एक  are  तो  सिचाई  कौर  जल-सप्लाई  की  भारी  मांग  है  ग्रोवर  दूसरी

 आर  यह  महत्वपूर्ण  मामला  झ्र्भी  विवादस्पद  ही  पड़ा  है  ।  यदि  निंदा  जल-विवाद  शीघ्र ही  मंत्रिसमूह  तथा

 न्यायपूर्ण  ढंग  से  हल  न  हुमा  तो  इसका  जल  किस  प्रकार  राजस्थान  गुजरात  पहुंचेगा  |  सरकार

 सिंचाई  कार्यों  के  विकास  तथा  कृषि हेतु  जल-सप्लाई  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  राष्ट्रहित  में  इस

 विवाद  को  शीघ्र  ही  हल  करे  ।

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  संबंधी  मांग  संख्या  12  के  संबंध  में  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  कच्छ  में

 कांडला  स्वतंत्र  व्यापार  ज्ञान
 का  उद्देश्य  निर्यात-संवर्धन  होते  हुए  भी  तत्संबंधी  लक्ष्यों  को  पूरा  न  करन े-

 के  लिये  यहां  शासक  दल  तथा  विपक्षी  दल  के  हरनेक  सदस्यों  की  शिकायत  बती  रही  है  ।  विशेषकर

 शिल्पों  के  संबंध  में  सरकार  को  निश्चय  ही  उनके  निर्देशों  में  निर्यात  की  are  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये

 जहां  कि  इन  की  बहुत  मांग है  ।  मैंने  कच्छ  के  गांवों  तथा  ग्रन्थ  हस्तशिल्प  का  सर्वोत्तम  उत्पादन  देखा

 है  परन्तु  वहां
 के  लोगों  की  शिकायत  है  कि  हालांकि  बे  लोग  बहुत  ही  बढ़िया  माल  तैयार  कर  सकते  हैं  परन्तु

 फिर  भी  उनके  लिए  कोई  मार्केट  नहीं  है  ate  भारत  सरकार  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  इस  दिशा  में

 कुछ  नहीं  किया  है  जिससे  कि  उनके  माल  को  तेजी  से  निर्यात  किया  जा  सके  ।  सरकार  से  मेरा  भ्र तु रोध है

 कि  ag  इस  विशिष्ट  मामले  पर  ध्यान  दे  ।

 विद्युत-प्रजनन  संबंधी  संख्या  28  के  बारे  में  मैं  सरकार  से  पुछना  चाहूंगा  कि  कया  वह

 देश  में  विद्युत-प्रजनन  के  स्रोतों  को  बढ़ाने  की  के
 प्रति  सेत  है  ।  मेरे  विचार  से  इसके  लिये

 केवल  हआ तदथ  प्रा वश्य कता  के  अ्राधार  पर  केवल  पद  प्रबंध  ही  किये  जाते हैं  यदि  हमें  पता  लग  जाये  कि

 अमुक  मात्रा  में  देश  को  ऊर्जा  की  आवश्यकता  है  तो  फिर  भी  दस  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  लिये  तथा  अतिरिक्त

 विद्युत  केन्द्रों
 के

 लिये  बेहतर  संसाधन  जुटाने की  बातं  क्यों  नहीं  इसके  संबंध  में
 मैं  एकबार फिर  पुरी

 शक्ति  से  अनुरोध  करूंगा  कि  गुजरात  में  एक॑  परमाणु  शक्ति  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  मेरो

 विश्वास  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  पहले ही  से  कुछ॑  कर  रही है  ग्रोवर  यदि  ऐसा  हैं  तो  फिर  इसमें  विलंब

 क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योगों  waist  राष्ट्रीय  कपड़ा  निमेश  मांगे  संख्या  59  के  संदर्भ  में  मैं  सरकार  का  ध्यान

 न  केवल  बड़ौदा  के  राजग  एकक  प्रिय  .  मिल  बल्कि  देशभर  के  अरन्य  समी  ऐसे  एककों
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 की  ग्राकृष्ट  करूंगा  कौर  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कपड़ा  निगम  इन  को  अपने  फ्र बंधा धीन  लेगा  ताकि

 श्रमिकों  को  हानि  न  पहुंचे  ।

 त्रस्त  सुचना  कौर  प्रचार  संबंधी  मांग  सपा  63,  जिसमें  सुचना  केन्द्रों  का  जिक्र  मैं

 जानना  चाहुंगा  कि  ये  केन्द्र  वस्तुत  :
 क्या  कार्य  करते  हैं  ।  अराज  तो  सुचना  केन्द्रों  द्वारा  सूचनाएं  के  प्रभार

 की  बजे  सुनारों  को  दबा  लेने  के  लि  तर  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ताकि  देश  के  लोगों को  सड़ी  जानकारी

 न  मिल  सके  ।  इस  प्रकार  सभो  प्रकार  की  अ्रफवाय  फैलाई  जाती  हैं  ।  श्री  :  यदि  श्रव्य  दृश्य  प्रभार

 लय  को  प्रचार  माध्यम  बनना  है  तो  उसे  वास्तविक  प्रच/'र  का  माध्यम  बताया  जाना  चाहिये  केवल

 सरकारी  प्रचार  का  माध्यम  नहीं  ।  यदि  सुचना  केन्द्रों  ने  सही  भावना  में  कार्य  करना  है  तो  डो  ०ए०वी  ०पो

 विज्ञापनों  पर  घन  खे  ने  करके  इन्ही  केन्द्रों  द्वारा  देश  की  गतिविधियों  का  जड़ों  जानकारों  प्रचारित

 की  जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कर्ब  मंत्री  महोदय  बोलें  |

 थ्रो  इतने  wizard  :  मांग  संख्या  82  तथा  84  पुनर्वास  विभाग  से  संबंधित हैं  ।  यहां  तथा  पश्चिम

 बंगाल में  कई  बार  आश्वासन  दिया  किं भाम  पर  काम  करते  वले  शराबियों  को  स्थायी

 अधकर

 उपाध्यक्ष  हों  कृपया  व्यवस्था  रखिये  ।  आपके  दल  के  नेता  बोल  चुकें  हैं  ग्रोवर  इस  विषय  का

 संबंध  अनुपूरक  मांगों  से  नहीं  हैं  ।  wa  मंत्री  महोदय  बोलेंगे  |

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्रोती  सुशीला  उपाध्यक्ष  मैं  आपका

 घन्यवाद  करती  हुं  क्रि  श्रापने  प्रारंभ  में  ही  सदस्यों  को  यह  स्मरण  करा  दिया  कि  उन्हे  भ्र पनी  चर्चा  को

 कतिपय  नियमों  के  भ्र नत गत  ही  सीमित  रखना  चाहिए  ।  इसमें  हमें  भी  बहुत  सहायता  मिली  है  तथा  समय

 को  भी  काफी  बचत  हो  रही  हैं  ।

 नव  ag  पर  जब  हम  पुराने  परिवेश  से  निकले  कर  नये  परिवेश  में  पदापंण  करते  हैं  तो  हम

 पूर्ण  नये  विचारों  के  साथ  नई  ग्राशायें  संजोते  हैं  कौर  ब  तरी
 के

 से  सहयोग  के  साथ  एक  साथ  काम  करने

 की  शरभ  कामना  करते  हैं  ।  कड  आलोचनाओं  तथा  देश  को  बरी  म्रबंव्यवत्था  तथा  मुंदात्फोति  सादिका

 at  समाप्त  हो  गया  है  शर  कब  नये  वर्ष  का  प्रारंभ  हम  नई  सुख  दुख  श्राशाश्रों  तथा  विश्वास  ate  परस्पर

 सहयोग  को  भावना  के  साथ  राम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  anu  न  केवल  एक  महान  गणितज्ञ  हैं  बल्कि ये  एक  अर्थशास्त्री  भी  हैं  क्योंकि  उन्होंने
 कुछ

 ag  qa  एक  बेकाल्फ्कि  बजट  भी  पेश  किया  था  ।  wa  वह  कहते  हैं  कि  हमने  केवल  अतो  सता  बनाये

 रखने  के  लिये  ही  श्रान्त-स्थिति  लागू  की  है  तथा  हम  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  जिन्होंने  यह  भी  है

 किः  हम  कार्यों  में  विलंब  करते  हैं  तथा  हमारी  इतेक  कमजोर  रियो  हैं  निश्चय  ही  हम  जानते  हैं  कि  हमें

 अपनी  अनेक  चीजों  में  करना  है  तथा  साथ  ही  म्रथंग्यवस्था  में  भी  बहुत  सुधार  करने  की  गुंजाइश  है

 परन्तु  हम  उनको  क्या  सदस्यों  को  बह  बताना  चाहेंगे  कि  सभा  को  गुमराह  करने  की  न  तो  हमारी

 मंशा  अब  है  पौर  न  हो  कमी  रहो  है  प्रौढ़  मिथ्या  में  थो  हम  कभी  ऐसा  नहीं  सोचेंगे  ।  यदि  वहं

 सुन  कौर  समझ  सकते  हैं  तो  वहू  देख  सकते  है  कि  हमनें  शअ्रयंव्यवस्था  में  काफी  सुधार  किया

 है  ate  देश  की  भी  स्थिति  को  भी  सुधारा  है  ।

 जिला  महोदय  पीठासीन

 [MR  SPBAKER  in the  Chai?)

 ज
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 श्री
 एस०  THo  बनर्जी  ने  महंगाई  भत्ते  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  हैं  ।  यह  सच  है  कि  द [2 ह... हन गाई  भत्ते

 की  पांच च  किश्तें  दी  जा  चुकी  हैं  ate  छटी  किश्त  के  लिये  मांग  की  जा  रही  हैं  ।  सरकार  इस  पर

 विचार  कर  रही  है  ।  इस  पर  विचार  करते  समय  हमें  वसूली  बजट  व्यवस्था  तथा  वित्तीय  श्रोत  हटाने

 संबंधी  स्थिति
 को

 भी  ध्यान  में  रखना  होता  है  तथापि  सरकार इस  पर  विचार कर  रही  है
 ।  यह  भी  सच

 है  कि  पेंशन  रियों  के  लिए  भी  महंगाई  भत्ते  की  चार  रिश्ते  देय हो  गई  हैं  ।  सरकार इस  प्रश्न  पर  भी

 विचार कर  रही  है  ।  परन्तु  मैं  सभा  को  यह  याद  दिला  देना  चाहती  हुं  कि  महंगाई  भत्ते  की  एक  अतिरिक्त

 किश्त  देने  के  लिये  राजकोष  पर  47  से  60  करोड़  रुपये  का  भार  पड़ता  यह  एक  बहुत  बड़ी

 राशि  हैं  ate  बजट  पेश  करते  समय  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  वैसे  भी  सरकार  इस  पर  विचार

 कर  रही  है  ।

 गोया  में  प  लेराइजेशन  संयंत्र  की  स्थापना  हम  सब  के  लिये  अत्यन्त  at  का  विषय  हैं  क्योंकि

 इस  से  न  केवल  भारी
 मात्रा  में  बिदेशी  मुद्रा

 की
 श्राय  होगी  बल्कि  उससे  हमें  नवीनतम  तथा  आधुनिक

 प्रौद्योगिकी  ate  उत्पादों  के  लिये  मंडी  उपलब्ध  होगी  ।  मुझे  ara  है  कि  माननीय  सदस्य
 इस

 विशिष्ट  मद  पर  आपत्ति  नहीं  करेंगे  ।

 एक  प्रश्न  कपड़ा  मिलों  के  बारे  में  उठाया  गया  था  ।  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की

 स्थापना  रुग्ण  मिलों  के  जीणोंद्धार  अथवा  उनके  नवीकरण  के  लिये  की  गई  थीः  और  केवल  उत्तर  प्रदेश  के

 लोग ही  नहीं वरन्‌  श्रमिक  कल्याण में  विश्वास  रखने  वाले  सभी  लोग  इन  मिलों  के  श्रमिकों  के  कल्याण

 में  रुचि  रखते हैं  ।  इन  सभी  बातों  पर  प्रधान  मंत्री  के  साथ  भी  बातचीत हुई  थी  कौर  वाणिज्य  मंत्रालय

 ने  इसके  सभो  पहलु ग्र ों  पर  विचार  किया है  ।  इसमें  बहुत  बड़ी  धनराशि  की  झ्रावश्यकता  पड़ती है  ।

 19  रूण  मिल बंद  कर  दिये  गये  थे  ।  राष्टीय  कपड़ा  निगम  उनका

 अधिग्रहण  करले  तो  उसे  भारी  धनराशि  का  बोझ  उठाना  पड़ेगा  ।  जिन  दो  मिलों  का  विशिष्ट  रूप  से

 जिक्र  किया  गया  है  उन  पर  ही  7.  60
 करोड़  रुपये  खर्च  होंगे

 तथा  5000
 लोगों  का  श्रम  लगेगा  ।

 सरकार  इस  समय  उस  संबंध  में  विचार  कर  रही  है

 तकनीकी  किस्म  के  ऋण  का  यहां  हवाला  दिया  गया  है  ।  ये  सब  तो  निर्यात  बद्धन के के

 तरीके  हैं  ।  वह  इस  पर  क्यों  प्राप़्ति  करते  हैं
 ?

 इन  से  तो  सोवियत  संघ  को  हमारे  निर्यात  के  रास्ते  अबला  ।

 ऐसे  उपायों  का  तो  हमें  स्वागत  करना  चाहिये  ।

 नमंदा  जल-विवाद  की  प्रोर  आपने  हमारा  ध्यान  आकृष्ट  कराया  है  प्रौर  मझे  विश्वास  है  कि

 सरकार  इस  संबंध  में  कार्यवाही  करेगी  |

 विद्युत  को  निश्चय  ही  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  मांग  संख्या
 62

 के  अंतगर्त  माननीय  सदस्य

 ने
 कहा

 था  कि  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  काम  की  गति  वास्तव  में  ही  बहुत  धीमी  है  कौर  उसको

 कच्चे  माल ल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  wer  दायित्वों  कों  पुरा  करने  के  कारण
 न

 केवल  हानि  ही  हई  थी

 बल्कि  ais RE  Wey  कारणों  के  फलस्वरूप  भी  इस  संस्थान  को  ग्रोवर  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  है
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समझती  हूं  कि  सदन  एकमत  से  अनुदानों  की
 अनुपूरक  मांगों  मान्य

 )
 का  समर्थन करेगा  |
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 नैन  दरी  है  ६  ह  १ 1975-76
 Demands

 for  Supplementary
 etants

 (General)  January  15,  1976

 Wat  महोदय  डरा  वर्ष  1975-76  के  लिये  निम्न
 त  प्रदान  की  गन पु रक  माँगें

 मतदान  के  लिये  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  Demands  for  Grants  (General)  for  the  year  1975-1976  were  put  and
 adopted.

 मांग

 संख्या  राशि
 शीर्षक

 पंजी

 रुपये  रुपये कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  :

 fy  विभाग  10,  00,000

 चि खाद्य  विभाग  17,55,000

 वाणिज्य  मंत्रालय  :

 11  ‘ वाणिज्य  मंत्रालय  19,  62,000

 12  विदेश  व्यापार  ate  निर्वात  संवर्धन  1,  16,  04,000  65,02,00,000

 रक्षा  मंत्रालय :

 —— 19  सेवाएं--थल  सेना  92,  12,  13,000

 20  रक्षा  सेवाएं--तौसने  5,15,  11,000
 का

 21  रक्षा  सेवाएं-वायु  सेना  11,29,70,000

 ग्रोवर  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 24  शिक्षा  विभाग  8.0  00,000  याग

 ऊर्जा  पंबा लय  * क

 27  ऊर्जा  मंत्रालय  89,000

 28  15,00,00,000 faq  ta  विकास

 29  कोयला  लिग्नाइट  50,00,000  4,50,00,000

 वित्त  पं अ/लय

 ऋण 41  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  व्यय  1  2,  50,000

 गह  नंजालय  :

 52  दिल्ली  7,  50,00,  000

 उद्योग फिर  नागरिक  अपूर्ति  वंडाला  :

 59  उद्योग
 ह  20,  00,000, 000

 सूचना प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय  :

 63  1,000 सुचना  ग्रोवर  प्रचार

 क  —_—s a

 “44



 -  पौष  25,
 1897  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 )
 1975-76

 राज्
 जी

 रुपये पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  रुपये

 69  पेट्रोलियम  art  रसायन  मंत्रालय  4,  3,  000

 नौवहन  फिर  परिवहन  मंत्रालय  :

 77  प्रकाश स्तम्भ  रोक  नौवहन  e  च  7,87,87,000  24,73,00,000

 78  सड़क  भ्रन्तदेशीय  जल  परिवहन  2,19,  21,000

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  े e

 79  ona इस्पात  विभाग
 9.94,  00,000

 80  खान  विभाग  1,  00,000

 खान  att  खनिज 81  चि  थि
 1,00,

 00,000  8,10,00,000

 gta  कौर
 पुर्नवास

 मंत्रालय  :.

 84  के  45,  00,000 पुनर्वास  विभाग

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 95  परमाणु  ऊर्जा  विकास  ate  श्रौंदूयी गीत

 *  e परियोजनाएं  ,  1,65,0  0,000  1,  00,000

 96  e शक्ति  योजनाएं  9,  00,000  28,  00,000

 orate  विभाग

 103  तरन्त  रक्षा  विभाग  नਂ  E00
 00,000  1,25,

 00,000
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 Pausa  25,  1897  (Saka)
 Demands

 for  Excess  Grants  (General)  1973-74  a

 श्रतुदानों  की  अतिरिकत  मांग  1973-1974

 DEMANDS
 FOR

 EXCESS  GRANTS  (GENERAL)  1973-74

 निम्नलिखित  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  ,
 1973-74  प्रस्तुत  की

 ७  hs  0000

 मांग  राशि

 संख्या  शीर्षक

 3

 स पा

 से  धि क्या एक  राजकरण  a  be  ह ७  है  गया  व्यय  रुपये

 कृषि  विभाग  e  e  e  3,72,268

 23  रक्षा  सेवायें--पैशन  ि  च  1,  15,  60,974

 33  क  e  34,15,000

 41  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  15,  11,538

 A7  मंत्रिमंडल  क  चके  5,  56,303

 51  गृह  मंत्रालय  को  प्रत्य  व्यय  24,  55,725

 53  चंडीगढ़  की  e  2,64,591

 54  अन्दमान  शोर  निकोबार  द्वीप  समूह  o  19,19,131

 55  अरुणाचल  प्रदेश  क  ि  1,71,  16,981

 8,  97,995 56  दादरा  रोक  नागर  हवेली  o

 ”  73,774 57  मिनिकाय  तौर  श्रमी नदी वी  द्वीपसमूह

 62  प्रसारण  चक  e  «  ध  29,49,538

 94,669 75  नौवहन  परिवहन  मंत्रालय  e

 85  पर्यटन  e  6,04,290

 87  लोक  निर्माण  कार्य  e  2,24,20,333

 5,15,264 93  पुरातत्वीय  क

 पंजों  से  किया  गया  व्यय

 13  आन्तरिक  व्यापार  विभाग  23,985

 15  22,59,728
 समुद्रपार  संचार  सेवा

 18  2,57,50,010 डाक  कौर  तार  का  पूंजी  परिव्यय

 53  चंडीगढ़  |  a  7,64,924

 1,70,977 57  मिनिकाय  झर  श्रमी नदी वी  दीप सम ह

 ी  3,292 80  खान  विभाग  .

 38,56,  741
 90  परमाणु  ऊर्जा  म्रनूसधान भये  अ्रौर  विकास

 कामना
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 15,  1976
 ब्रनुदानों  की  ग्र ति रिक्त  मांग  197

 3-74

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  मैं  मंत्री  महोदया  का  ध्यान  मांग  संख्या  47  की

 दिलाना  चाहता  हुं  ।  सरकार  के  लिए  बड़ी  शर्म  की  बात  है  कि  एक  कौर  तो  वह  सरकारी  तमंचा  रियों  को

 मंहगाई  भत्ता  न  देकर  किफायत  की  बात  करती  है  are  दूसरी  are  मंत्रियों  की  संख्या  बढ़ाकर  तथा  उनके

 दौरों
 पर

 ales
 धन

 व्यय  कर  रही  है  ।  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  सरकार  त्याग-पत्र  दे  दे  ।

 नजरबंद  व्यक्तियों  के  साथ  मानवीय  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  कौर  उनकी  न्यूनतम
 तारों  को  पुरा  नहीं  किया  जा  रहा  ।  जब  अतिरिक्त  मांगों  को  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  ये  att  उस  धन

 के  बारे  में  हैं  जो  पहले  ही  खर्चे
 जा  चुका  हम  इन  मांगों

 को
 पास  क्यों  सरकार को

 यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  संसद  उसकी  बात  का  चुपचाप  सम्मेलन  कर  देगी  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं

 इन  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 थ्रो  इरा उं मु  देकर  22  संसद  सदस्य  wa  भी  जेलों  में  हैं  ।  उन  पर

 मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  है  कौर  न  ही  उन्हें  यह  मालूम  है  कि  वे  कब  तक  जानते  में  रहें  ।  यदि  ऐसा

 उचित है  तो  मुझे  देश  के  भविष्य  में  कोई  विश्वास  नही ं।

 मांग  संख्या  56  ठेके  पर  व्यय  की  गई  ग्र ति रिक्त  राशि  के  बारे  में  है  ।  57.11  पैसे  प्रति  क्विंटल

 की
 दर  से

 1600
 क्विंटल  मैदा  सप्लाई  करने  के  लिए  ठेका

 दिया  गया  था  ।
 ठे

 केदार
 ने

 मैदा  सप्लाई  नहीं

 किया  शौर  नया
 डेरा

 दिया  गया
 ।  इस  ठेके  के  ग्रत्तगंत मेदा  137.25  पेसे

 प्रति  क्विंटल  की
 दर  से  सप्लाई

 किया  जाना  मैं  सरकार  से  मांग  करता हूं  कि  वह  इस  मामले  की  पुरी  जांच  करे  तथा  तथ्यों  को  पेश

 भद  संख्या  (3)  के  wade  वनों  पर  गए  अतिरिक्त  व्यय  के  कारण  1,69,000  रपये

 का प्रावधान किया  गया  दादरा  कौर  नागर  हवेली  वन  सम्पदा  में  समृद्ध  लम्बे से  यह

 शिकायत  सिल  रही  है  कि  वन  विभाग  का  कार्यकरण  सही  नहीं  है  ।  इस  मामले  में  भी  पुरी  जांच

 की  जाए  ॥

 गोगा  के  उपराज्यपाल  सं  शासित  प्रदेश  झ्रोर  नगर  हवेली  के  प्रशासक  भी

 पाल  का  कहना  है  कि  दादरा  शरीर  नागर  हवेली  का  प्रशासन  बिना  हस्तक्षेप  के  चल  रहा  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रदेश  के  प्रशासन
 को

 सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है  क्योंकि  वहां
 न  तो

 कोई  राजनीतिक  नियन्त्रण  ही  है  प्रौर
 न  ही  कोई  जिम्मेदार  व्यक्ति  ही  वहां

 जहां  तक  सरकारी तमंचा  रियों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  पर  होने  वाले  भ्र ति रिक्त  व्यय  का  प्रावधान

 करने  वाली  मांग  का  सम्बन्ध  सरकार  से  मेरा  प्रूढोम  है  कि  वहू  शीघ्र  से  शीघ्र  कर्मचारियों  को  मंहगाई

 भत्ते  की  राशि  दे  दे
 ॥

 तीसरे  वेतन  आयोग  ने  पेंशनभोगियों  के  मामले  में  विचार  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  बढ़ती

 हुई  कीमतों  के  कारण  पेंशनभोगियों  को  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  सरकार  इस  पर

 विचार  करे  तथा  यथा  सम्भव  कार्यवाही  करे

 S1ri  Ramivatar  Shastri  (Patna)  :  _D2mand_  No.  33  relates  to  stamps.  In  this  con.

 nection  I  have  to  submit  that  it  is  very  unfortunate  that  ao  commemoration  stamp  has  been

 released  in  the  memory  of  Senapati  Bapat,  who  was  a  well  known  valiant  freedom  fighter  of
 Maharashtza.

 D:niad  N».  51  celates  to  grant  of  p:nsion  to  freedom  fighters,  The  persons  who  fought

 against  th?  despotic  rul:  of  Lidian  rulers  in  the  princely  states  should  be  declared
 freedom
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 कड
 fighters.

 |
 They  should  be  granted  pensions  in  the  same  way  as  other  freeccm  fighters  have  becn

 gcanted,  Persons  connected  with  Punapra,  Veyalor,  Telengana  and  Mopla  revolts  shcvld
 also  be  declared  freedom  fighters  and  be  given  pension,  The  persons  who  took  part  in  RIN
 mutiny  should  also.  be  included

 in.
 the  list  of  freedom

 fighters.

 Applications  of  freedom  fighters  received  after  the  last  date  fixed  for  receipt  of  appli-
 cation  s  should  also  be  considered,  The  cases  of  bogus  freedom  fighters  who  have  been  granted
 pensions  should  be  inquired  into  not;  only  their  pension  should  be  discontinued  but  sericus
 action  should  be  taken  against  them,  In  Patna  Camp  jail,  bogus  certificates  are  still  beirg  issued
 for  a  consideration  of  500  rupees.  Government  should  take  proper  steps  in  this  rc  gard.

 In  view  of  the  rising  cost  of  living  the  minimum  amount  of  pension,i.e.  Rs.  200;  shculd
 be  ra

 ised,  Medical,  educational  and
 housing

 facilities  should  also  be  proviccd.

 Demand  No.  75  relates  to  Shippng  and  Transport.  Ganga.  Road  Bridge  at  Patna  shculd
 be  taken  over  by  the  Central  Government  so.  that  its  const  ruction  can  be  expedited.  ॥ 6४  is  ciffi-
 cult  for  the  state  Government  to  complete  its  construction  for  want  of  furds.

 The  persons  who  have  been  ousted  from  their  lands  due  to  construction  of  bricge  have
 not  been.  rehabilitated  so  far,  Arrangements  should  be  made  for  tleir  rehabilitation,  The
 land  which  has  been  acquired  in  excess  of  the  required  land  should  also  be  released.

 A,  number  of  National  Highways  have  been  damaged  due  to  floods  in  Bitar.  Government
 should  piy  attention  to  this  and  ensure  repair  of  roads  at  the  earliest.

 श्री  पी०  जी०मावलकर  :  अनुदानों  की  ग्रतिरिक्‍्त  मांगों  पर  चर्चा में  भाग

 लेते  हुए  मै  सरकार  का  ध्यान  मांग  संख्या  41  तथा  61  की  श्र  दिलाना  चाहता हुं
 ।  मांग  संख्या 1

 में  कहा  गया  है  कि  बजे  197  3-74  में
 विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  ari  को  अंशदान  देने  के  कारण  अतिरिक्त

 व्यय  हुमा  |

 जहां  तक  सरकार  द्वारा  शुरु  किए  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि

 सरकार  ने  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  सबसे  अधिक  सहायता  ली  फिर  भी  मैं  इस  सम्बन्ध  में  दो  सुझाव

 देना  चाहता हूं  ।  पहला  तो  यह  कि  परिवार  नियोजन
 के

 मामले  में  स्वयंसेवी  संस्थानों  का  योगदान  लेना

 दूसरा  यह  कि
 अ्नपढ़े

 लोगों
 को  शिक्षा दी

 जाए  ।

 सरकार  द्वारा  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  भी  शिकायत  मिली  सरकार  कई  वार

 के  प्रोत्साहन  देने  की  घोषणा  करती  है  ।  परन्तु  समय  विशेष  पर  लोगों  को  प्रोत्साहन  नहीं  पाते  ।

 सरकार  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वह  सोच  समझकर  प्रोत्साहन  दे  तथा  फिर  उसमें  परिवर्तन  न  करे  ।

 रोशन  के  नाम  वृद्ध  बच्चों  तथा  लड़कों  का  आपरेशन  कर  दिया  जाता हैं
 ।  इस  मामले  की  पूरी

 जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  सफल  बनाया  जा  सके  ।  इस  मामले  में

 स्वंय  सेवी  संस्थानों  तथा  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  कर्मचारियों  का  गोलमेज  सम्मेलन  बुलाना

 चाहिए  ।  जिसमें  विधान  सभा  तथा  संसद  सदस्य  भी  शामिल  हमें  इस  समस्या  को  आर्थिक  विकास

 तथा  स्वास्थ्य  तथा  सुखी  पारिवारिक  जीवन  के  पतलूनों
 से  देखना  होगा

 मांग  संख्या  51  स्वतन्त्रता  सेनानियों के
 बारे में  हैं  ।  सदन में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  कई

 बोगस  मामलों  का  पता  लगा  है  ।  हमें  यह  याद  चाहिए  कि  इसके  लिए  हम  तथा  विधान  सभा  सदस्य

 दोषी  हैं  क्योंकि  गलत  सूचना  देने  या  गलत  प्रमाण-पत्र  देने  के  लिए  थे  सदस्य ही
 जिम्मेदार  हैं  ।  प्रत्येक

 सदस्य को  चाहिएं  कि  वह  प्रमाण  पत्र  जारी  कंरनें  से  प्रूव
 तथ्यों  को  पूरी  तरह  जांच  कर  ले  अन्यथा  मामलों

 की  जांच  करना  सरकार  के  लिए  कठिन  हो  जाएगा

 दूसरी  बात  यह  है
 कि  कई

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को
 इस

 योजना  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है
 ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्यो  द
 1946

 में  इडियन  नेवीਂ  विद्रोह  में  भाग  लेने

 वालों  को  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  सुची  में  शामिल  किया  गया  है
 ?

 भ्रमर  उन्हें  शामिल  नहीं  किया  गया  तो

 उन्हें  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए
 ।
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 पौष  25,  1897  भ्रनुदानों  की  अतिरिक्त  ait  1973-74

 स्वतन्त्रता  सेनानी  आवास  परियोजना  शुरु  की  गई  लेकिन  दिल्‍ली  परियोजना  की  उपेक्षा

 की
 जा  रही  दिल्‍ली  में  रह  रहे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  खाते  तथा  पेय  जल  की  पर्याप्त

 सुविधाएं
 नहीं

 दी
 गई  है  ।  सरकार  से  मेरा  HAT 2

 है
 कि  युद्ध  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  मकानों  का  ध्यान  रखे  ।

 हालांकि  भारत  सरकार  इन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  काफी  धन  दे  रही  है  फिर
 भी  पता  चला  है

 कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  wae  ठीक  समय  पर  नहीं  निपटाएं  जाते  ।  कई  झ्रावेदन-पत्न  तो  दो  व

 से  भी  अधिक  अवधि  से  विचाराधीन  पड़े  हैं  ।  सरकार  को  शीघ्र  से  शीघ्र  इन  आवेदन  पत्रों  को  निपटाना

 चाहिए  ताकि  वृद्ध  स्वतन्त्रता  सेनानी  अराम  से  पनी  जिन्दगी  वसर  कर  सकें  कौर  इत  योजना  से

 fad  हो  सकें  ।

 इसी  मांग  में  भ्र तु सुचित  जातियों  जनजातियों  के  छात्रों  को  मैट्रिक  उपरान्त  छात्र वृद्धि

 लिए  अतिरिक्त  धनराशि  की  व्यवस्था  मेरी  मांग  है  कि  छात्रवत्ति  की  दर  में  वद्धि  की  जाए ॥

 कमजोर  वर्गों  की  सहायता  करके  ही  हम  समतावादी  समाज  की  स्थापना  कर  सकते  हैं  ।  मझे  आशा  है

 कि  सरकार  इन  योग्य  छात्रों  को  छात्रवत्ति  के  अतिरिक्त  लाभ  देगी  ।

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopal  ganj)  The*  hon.  Member,  Shri  Dinen  Bhattacharya  has
 jaststated  that  (15  exc2ss  demand  of  Rs.  6  lakhs  provided  for  T.A.  to  Ministers  should  not  be
 r2220t2zd.  Bat  he  must  know  that  tours  are  an  indispensable  part  of  the  ministerial  duty.  Re-
 contly,  Ministers  went  to  see  the  Chasnala  Mine  accident  Willit  be  justified  to  deny  T-.A.  to
 ministers  in  such  a  situation  ?

 I  agree  that  some  bogus  persons  have  been  granted  pension  as  freedom  fighters  But  they
 W729  1  ¥°11t24  pznsion  on  the  basis  of  the  certificates  issued  by  the  Members  of  Parliament
 21d  Legislature  Assemblies  How  is  it  possible  for  the  Government  to  verify  the  genuineness
 of  the  certificates?  Itis  the  normal  duty  of  members  to  bring  to  the  notice  of  tle  Government
 all  such  cases  whzre  p2nsion  has  been  granted  to  bogus  persons

 Now  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Government  towards  the  discriminaticn
 b2ing  meted  out  to  freedom  fighters  They  were  required  to  send  two  petiticns;  one  to  the
 state  and  the  other  to  the  Central  Meanwil  ile,  State  Governments  issued  a  notice

 As  8  result
 of  this  the  freedom to  the  effect  that  both  the  p2titions  should  be  sent  to  states,

 fiziters  sent  their
 p:titions

 to  states.  Now  it  is  being  said  that  pension  will  be  given  to  them
 Itis  sheer  discrimina- from  th:  date  02  «which  th:  p2titions  were  sent  by  states  to  the  centre.

 tion  and  should  b:  looked  fate  by  the  Government  They  should  see  that  pension  is  given
 from  the  date  on  which  the  petitions  were  filed  before  the  state.

 Tae  p2rsons  who  submitted  their  petitions  after  the  expiry  of  the  prescribed  date  should
 also  be:  given  benefit  and  the  delay  be  condoned.

 Shri  M.  कि  Daga  (Pali):  The issue  of  Chandigarh  has  been  perdirg  पति  a  Icrg  time
 This  is  an  opportune  time  that  tlis  issue  is  settled.

 Develop.nent  charges  on  land  at  Chandigarh  should  not  be  credited  on  Goverrment  ac-
 count.  Instead  the  charges  should  be  borne  by  the  plot

 holders.

 श्रीमती  रोजा  acts  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  झोर  दिलाना  चाहती
 2  कि  इसमें  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  को  भी  शामिल  किया  जाए  ।  मुझे  पता  लगा है  वि

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  घाटे  में  जा  रहा  है  ।  यह  बड़े  श्राश्चयें  की  बात  हे  क्योंकि  सड़क  परिवहन

 एक  ऐसा  कार्य  है  जिसमें  घाटे  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  पता  चला  है  कि  ag  निगम  समाप्त  किया  जा  रहा

 मूझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  निगम  की  पूर्वी  जोन
 की

 शाखा  बन्द
 कर  दी

 गई  है  परन्तु  पश्चिमी

 जोन  की  शाखा  शहरी  चल  रही  है  ।  मझे  समझ  नहीं  जाता  कि  यह  शाखा  बन्द  क्यों  नहीं  की  गई  |  यदि

 इस  शाखा  पर  व्यय  करना  ही  चाहती  ह  तो  इस  तरह  से  व्यय  करे  जिससे  निगम  को

 लाभ  हो  ।  बम्बई  स्थित  निगम  के  मुख्यालय  का  प्रबन्धक  फिजूलखर्ची  कर  रहा  है  ।  सरकारी ट्रक

 बेकार  खड़े  हैं  र  गैर  सरकारी  ट्रकों  के  लिये  ठेका  दिया  जा  है  ।  हमने  कई  बार  मंत्रालय  का

 ध्यान  इस  are  दिलाया  है  ।  धन  देने  से  पूछें  सरकार  को  इस  निगम  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार की  जांच

 कर  लेनी  चाहिए  ।  जब  भी  मंत्रालय  को  एसे  मामले  भेज  जाते  हैं  तो  वह  उनका  उत्तर  क्यों  नहीं  देती ?
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 Demands  for  Excess  Grants  (General)  1973-74  Pausa  25,  1897  (Saka)

 श्री  एस०  बनजी  मैं  मांग  संख्या  33  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता

 कुछ  neat  टिकटें  जारी  करने  के  लिए  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  ।  पहले  विदेश  में  भारतीय  टिकटों
 की  माँगे  नहीं  थी  लेकिन  wa  हो  गई  है  ।  लेकिन  सरकार  को  प्रसिद्ध  संगीतज्ञों  एवं  कवियों

 की  स्मृति  में  भी  डाक  टिकट  जारी  करने  चाहिए  ।  हम  सदन  में  मांग  करते  ्र  रह ेहैं  कि  रूहे  गज़ल

 ग्रस्त  बेगम  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  किया  जाए  ।  लेकिन  मुझे  पता  चला  है  कि  समिति  ने

 इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 Kanpur  is  still  known  as  the  city  of  Ganesh  Shankar  Vidyarthi  and  Maulana  Hasrat  Mohain
 and  Government  would  add  to  country’s  heritage  if  commemorative  stamps  of  these  two  patriots
 are  issued,

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :
 मैंने  सभी  सदस्यों  की  बातें  बड़े  ध्यान  से  सुनी  हैं  ।  आश्चर्य  है

 कि  कुछ  सदस्यों  को  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  से  दुख  पहुंचा  है  wera  स्थिति  की  घोषणा  से

 पहले  देश  में  भ्र व्यवस्था  कौर  ग्रियर्सन-हीनता  व्याप्त  थी  जब  कि  इसके  बाद  देश  में  कड़ी

 मेहनत  कौर  व्यवस्था  का  वातावरण  है  are  afe  ये  परिवर्तन उन्हें  अच्छे  न  लगे  हों  तो  मैं  क्या  कह

 सकती  हूं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  समा  का  ध्यान  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  की  कौर  दिलाना  चाहती  हूं

 जिसमें  वर्ष  1974  में  जिसमें  सरकार द्वारा  अपने  खां  में  काफी  किफायत  की  गई  है  ।  परिवार  नियोजन

 जिसकी  are  हमारे  विद्यवान  faa,  श्री  मावलंकर  ने  ध्यान  दिलाया  तभी  चल  रहा  है

 हमें इस  में  कौर  अधिक  सफलता  प्राप्त  करनी  होगी  क्योंकि  अब  भी  देश  की  जनसंख्या मं  वृद्धि  की  दर  2.  3

 प्रतिशत है  ।  प्रयास  एक  झरास्ट्रेलिया  देश  में  शौर  जड़  जाता  है  ।  यदि  उन्हें  फो  सुझाव  इस  बारे  में  देना

 हो  ती  हम  इसका  स्वागत  करेंगे  |  इन  शब्दों  के  साथ  अश  है  कि  सभा  अ्रतिरिक्त  अनुदानों  कौ  मैंने

 पास  करेगी  |

 मध्य  महोदय  द्वारा  1973-74  के  लिये  अतिरिक्त  अनुदान  की  निम्नलिखित

 मॉँगो  )

 सभा  में  मतदान  के  लिये  रखी  गयी
 तथा  स्वीकृत हुई

 ।

 The  following  Excess  Demands  for  Grants  (General)  1973-74  were  put  and  adopted.
 —o

 ATT का  नाम  राशि

 साया

 रुपये एक  राजस्व  से  किया
 गया

 व्यय

 कृषि  विभाग  3,172,  268

 सेवायें--पेंशन  1,  15,  60,974

 स्टाम्प  34,  15,000

 41  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  15,  11,538

 A7  मंत्रिमण्डल  5,56,303

 51  गृह  मंत्रालय का  ग्न्य  व्यय
 24,  55,725

 चण्डीगढ़ 53  2,64,591

 54  ग्रन्दमान  कौर  निकोबार  चीप  समूह  19,  19,131

 55  अरुणाचल  प्रदेश  1,71,16,981
 F

 8,97,995 56  ददरा  और  नागर  हवेली

 57  मिनिकाय  ate  भ्रमीनदीवी  दीप समूह  73,774

 ——— ee  000  एएए  एएए
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 जनवरी  15,
 1976

 झ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1975-76

 मांग सं  ०  मांग का  नाम  राशि

 62  प्रसारण  e  e  29,  49,538

 75  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  94,669

 85  पये टन  ध्  6,04,290

 87  लोक  निर्माण  काय  थि  2,  24,  20,  333

 93  पुरातत्वीय  ध्  3,  15,  264

 पूंजा  से  किया  गया  व्यय

 1.  आन्तरिक  व्यापार  विभाग  23,985

 15  22,59,728 समुद्रपार  संचार
 सेवा

 18  e  2,57,50,010 डाक  कौर  तार  का  पू  जी  परिव्यय

 53  .  कै  7,64,924 चण्डीगढ़

 57  1,  70,977 मिनिकाय  और  अ्रमीनदीवी  द्वीपसमूह

 80  खान  थै  ्
 श

 3,292

 90
 eo.  ke नवा  न  aire  विकास  थै  38,56,741 परमाणु  ऊर्जा  झ  नूर

 नगण  ene  en

 राष्ट्रपति  का  सन्देश

 MESSAGE  FROM  PRESIDENT

 श्वपच  महोदय  :  मैं  लोक  सभा  को  राष्ट्रपति  से  प्राप्त  दिनांक  24  1976  के

 लिखित  संदेश  की  सुचना  देता  हूं

 cay  5  1976  को  एक-साथ  समवेत  संसद्‌  की  दोनों  सभाग्रों  के  समक्ष  जो

 भाषण  दिया  उसके  प्रति  लोक  सभा  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  धन्यवाद

 को  मैं  सहर्ष  स्वीकार  करता

 अनुदानों  की  श्रतुप्रक  मांगें  1975-76

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (Railways)  1975-76

 निम्नलिखित  श्रतुदानों  की  अनुपूरक  1975-76,  x

 स्तुति

 की  गई  } —— e

 शीर्षक
 भांग

 त०

 रुपये

 15  चालू  लाइन  कार्य  पू  मूल्य  ज्लांप  आरक्षित  निधि  तथा  विकास  »  3,000

 निधि
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 Supplemertary  Demands  for  Grants  (Railways)  1975-76  January  15,  1976

 *श्री  कृष्ण  च्चन्द्रं  हाज़िर  रेलों  के  बारे  में  सकते  पहली  बात  मैं  सैनिकों

 के  बारे  में  कहना  चाहता  हं  ।  इन  पर  रेल  मंत्रालय  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  रुपये  खच  करता

 है  ।  mead
 है  कि

 एक
 ate  देश  में  कड़ी  मेहनत  शौर  अनुशासन  की  बातें

 हो

 रही  हैं  और  दूसरी  ग्रोवर  वही  पुराना
 नौकरशाही

 भर  दासतापुर्ण  ढांचा  बनाये  रखा  गया  है  ।

 इसीलिए  मैं  चाहता  हं  किः  यह  राशि  रेल  कर्मचारियों  के
 aaa

 पर  तथा  यात्री--सुविधायें

 बढ़ाने  पर  खच  की  जायें  ?  तराशा  है  कि  art  उतर  मे ंमें  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  भी

 | उल्लेख  करा

 हाल  ही  में  बड़े  द्वारा  रेलवे  बैंगनों  को  गोदामों
 के

 रूप  में  प्रयोग  करने

 की  प्रवृत्ति  बढ़  गई  थी  मैं  चाहता  हं  कि  श्री  कुरैशी  अपने  उत्तर  मे  उन  से  ज़माने  आदि  के

 रूप  में  वसूली  की  गई  राशि  at  वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में  बताएंगे  ।  साथ  ही  मैं

 निर्माण  उद्योग  में  कराये  संकंट  का  भी  उल्लेख  जहां  वैगनों  की  मांग  घट  जाने

 कारण  हजारों  श्रमिकों  को  बेकार  होना  पड़ा  यदि  सरकार  का  पांचवीं  योजना  में  रेलों

 द्वारा  साल  यातायात  बढ़ने  का  ग्र तमसा तन  सदी  तो  बैंगनों  की  मांग  घटाने  का  कोई  कारण

 नहीं  है  at  प्रत्याशित  वृद्धि  के  लिए  रेलवे  को  wat  से  तैयार  रहना  चाहिये  ।

 कलकत्ता  की  भूमिगत  रेल  योजना  भी  at  qt  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  यात्रियों

 की  कठिनाई  के  साथ  बिलम्ब  से  लागत  भी  बढ़  जाती  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  योजना

 की  प्रगति  कौर  इसे  पूरा  करने  के  लक्ष्यों  अदि  के  बारे  में  बताएं  |

 ~
 प्रधान  मंत्री  के  1972  के  चुनाव  वचन  के  अनुसरण  में  हावड़ा  क़रामता  रेल-साग

 पर  बड़ी  लाईन  बिछाने  का  काय  आरम्भ  तो  हो  था  परन्तु  wa  स्थिति  यह  है  कि  छोटी

 लाईन  तोड़  दी  गई  है  भ्र ौर  बढ़ी  लाईन  बिछाने  का  काम  ठप्प  है  ।  इससे  कार्यालय

 दूध  विक्रेताओं  प्राणी  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में

 भी  स्पष्ट  बताएं  |

 श्री  न्रिपाठी  ने  चित्तरंजन  लोकों
 वर्कशॉप

 में  प्रासनसोल-बादबान  सैक्शन  को  उपनगरीय

 सैक्शन  बनाने  का  आश्वासन  दिया  परन्तु  ait  तक  मंत्रालय  ने  इस  पर  कोई  afer

 निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  इसका  महत्व त्व  सभी  जानते  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  आसनसोल  से

 कलकत्ता  जाने  वाली  .  गाड़ी  में  अ्रधिक  feet  लगाने  की  भी  आवश्यकता  है  ताकि  भीड़-भाड़

 कौर  परेशानी कम  हो  ।

 >
 सरकार  के  अनसार  841  ta  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाला  गया  ्  परन्तु

 निर्दोष  चोरियों  के  विरुद्ध  भी  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  निजी  दुश्मनी  के  कारण  ऐसे  दोष

 लगा  कर  उन्हें  सेवा  से  हटा  देने  के  प्रयास  किए  गए  हैं
 ।  निष्पक्ष

 जांच  की
 शझ्ावश्यकता

 है  ar  मेरा  मंत्नी  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इन  सभी  841  कर्मचारियों  के  सांसदों  पर

 सहानुभूतिपूर्ण  ढंग  से  पुर्नविचार  करके  उन्हें  सेवा  में  पुनः  ले  लिया  जाये

 [  श्री  बसन्त  सा  पीठासीन  हुये  |

 [  पारा  VAsANT  SATHE  in  the  Chair]
 aa

 *बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  म्रंग्रेजी  अनुवाद  का  संगीत  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Ben
 Summarised  translated  version  based  on  Erglish  translaticn  cf  the  speech  Cclivaree  in
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 पौष  25,  1897  ा ae  अनुदानों  की  शभ्रनुपूरके  मांगे
 )  1975-76

 (0

 को  चिन्ता
 पन

 =

 करता
 a it

 .
 मुझे

 आपात  काल
 की

 घोषणा  के  बाद  रेल  प्रशासन  में
 हुए  सुधार  पर  अ

 कौर  हुए  है  ।  arm  है  रेल  सुविचारों  में  कौर  सुधार  होगा  |  इत

 संतोष

 ि  हां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  हमें  हरनेक  कठिनाइयों  उड़ीसा के  तटवर्ती  क्षेत्रों

 ौर  सके  पश्चिमी  भागों  में  रेल-सम्यक  नहीं  है  ।  जतिपुरा  बांसपानी  माग

 बनाया  जाना  क्योंकि  सभी  सर्वेक्षण  पुरे  होने  पर  भी  यहां  काम  शुरू  नहीं  f  गया

 त्तीय ara  है  कि  मंत्री  महोदय  स्वयं  इस  कौर  ध्यान  देंगे  शर  रेलों  की  बेह

 ह  को  देखते  हुए  इस  मागं  का  काम  1976-77  में  अ्रवश्य  पूरा  हो  जाएगा  सा  अ  ही

 डे  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  दसणला  कौर  नयागढ़  के  रास्ते  खुर्द  फूलबती  लाइन  ब
 द

 के  dwar  पर  at  €qTa  feat  जाएगा  |  द

 मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  रेलवे  के  विभिन्न  जोन  10-20  वर्ष  ga  बताए ग  थे
 लि

 कस  x

 ere

 मंजाए  हट
 बढ़

 कया
 ह  ॥  इनका  पुनर्गठन किया  जाना

 चाहिए
 संदर्भ  में  मेरा  सुझाव  है  कि  सभी  तटवर्ती  राज्यों  के  लिए  नया  तटवर्ती जोन  बनाया  जाना

 हुये  जिसका  मुख्यालय  किसी  भी  तटवर्ती  राज्य  में  हो  ताकि  दक्षिण  ga  रेलवे  जोन  का

 भार  कम  करके  इसे  अधिक  दक्ष  शर  कार्यकुशल  बनाया  जा  सके
 ।

 इसी  प्रकार  कई

 .
 नए  डिवीजन  भी  बनाने  होंगे  कौर  राऊरकेला  में  नया  डिवीजन  सफलतापूर्वक  बना  कर  चला  या

 सकता है  !

 द  रेलवे
 क

 प्रशिक्षु  जो  20  सुन्नी  कार्यक्रम  का  अंग  के  अनुसार  दक्षिण

 लए  1000  प्रशिक्षुप्नों  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  परन्तु  रेल-संचार  की  प्रगति

 aps

 998  प्रशिक्षु  पश्चिम  बंगाल  से  लिए  गए  शौर  कहा  गया  कि  क्योंकि उ  शौर

 प्रदेश  में  रेल  वर्कशाप  नहीं  है  ।  अतः  खुर्दा रोड़  में  वर्कशाप बनाई  जानी  ल  ताकि

 ज्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  सुविधा  हो  सके  |
 ह

 मैं  पुरी-तिरुपति  एक्सप्रेस  ्र  ब्रिन्दावन  एक्सप्रेस  चलाए  जाने  का  स्वागत द  रता  हूँ
 ।

 ही  पुरी  mx  उड़ीसा  के  पश्चिमी  जिलों  को  मिलाने  वाली कोई  गाड़ी  नहीं है  ।

 we

 है
 कि  जहां  पुरी  को  देश-भर

 के  सभी
 राज्यों  से  मिलाया  जा  रहा  है  पर  पुरी

 को

 राज्य  के  पश्चिमी  क्षेत्र  से  मिलाने  वाली  कोई  सीधी  गाड़ी  नहीं  है  ।  अ
 सुझाव है

 जारसुगुडा-पुरी  एक्सप्रैस  चला  कर  यह  कठिनाई  दुर  की  जाये  |

 क

 कटवा-पारादीप  रेल  मार्ग  2-3  वर्ष  पुर्व  बनाया  गया  था  परन्तु  प्रभी  तक

 प्रारम्भ  नहीं  की  गई  है  ।  ar  है  कि  कम  से  कम  वहां  के  रेल-कर्मणा  राय  ं
 की

 क
 ल

 wht
 कक

 Se
 क  1

 महानदी  रेल-पुल
 को

 बनाने  के
 लिए

 नए  गिर  लगाने  की  योजना  थी  परन्तु  कुछ  रेल  अधिकारियों  नें  घटिया  गैर  fi
 छाये

 जा

 पकड़  लिए  ।  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जांच  करानी  चहिय े।

 क

 ला

 मॉ  ग  त

 है

 द

 कती  पका  fait ke i

 ल  ब

 वारी
 बाक

 कर्मदास
 ग

 लि  किनार

 थी  ग  जाये  ।.

 ate
 द  फर

 सरकार  मेरी
 ध्या  देगी  कौर  सचित  यहीं  करेगी  ।  द

 गढ़े  प
 es
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (Railways)  1975-76  Pausa  25,  1897  (Saka)
 ee  ae  ne

 Sir,  first  of  all  I  congratulate  the  hon,  Minister
 of

 Shri  K.  M.  ‘Madhukar’  (Kesari):
 the  all-round  improvement  in  railway  administration  and  rail-services  after  emergency.

 First  of  all,  I  would  request  that  all  these  permanent  1000  railway  employees  should  be
 taken  backin  service,  who  were  removed  from  service  after  the  Railway  Strike  and  who  are  not
 guilt’  of  violence.

 It  is  regretful  that  the  Railway  viz  Indian  Railway  Workers  Federation,
 whick  has  fully  supported  the  20-point  p-cg:amme  and  which  does  not  advocate  sabotage  has  not
 been  recoglised  by  Government.

 I  also  want  that  the  principle  of  workers’  participation  in  the  Administration  should  be
 introduced  in  Railways  as  it  has  not  been  so  done  so  far.

 Referring  to  Demand  no.  5,  I  would  sugg2st  provision  of  shed  and  waiting  room  at  Muza-
 flarpar,  N.E.  Railway  for  metre-gaug:  passengers.  Similarly,  Sangali  station  on  N.E.  Railway
 is  an  important  jur1ction  for.tourists  coming  from  and  going  to  Nepal,  but  there  is  no  waiting
 room  and  other  amenities  for  passengers.  These  should  be  provided.

 I  also  wint  that  more  carte  should  be  taken  in  handling  perishable  goods  in  transit  in  parti-
 ealar  411  pilferag:  of  railway  goods  in  g:neral  so  that  comp:2nsation  andloss  worth  crores  of  rupees
 is  avoided  by  the  Railways,

 I  want  to  say  Som2thing  about  Demand  No.  14.  A  branch  line  Connecting  Hajipur  with
 Sugauli  janction  Via  Vaishali,  Sahibhganj  ,Kesaria,  Areraj  and  Paheapur  should  be  provided
 Arerajisa  placeof  pilgrimageand  alsoa  bigcentre  of  business.  Butit  hasnot  been  connected
 with  railway  line  so  far.  A  survey  Should  be  conducted  in  this  regard  without  delay.

 Tire  late  Shri  L.  N.  Mishra  had  promised  that  a  broad  guage  line  from  Muzaffarpur  to
 Narkiliya  Ganj  and  from  Durbhanga  to  Raxol  would  be  provided.  This  would  be  an
 economical  line.  Steps  should  be  taken  to  provide  this  line.

 Tw  work  on  Crhitauni  Bridge  is  proceeding  at  a  slow  pace.  It  should  be  expedited.
 There  should  be  rail-cum-road  bridge  at  Patna.  Itis  very  important  for  North  and  South
 Bihar.  Steps  should  be  taken  to  provide  arail-cum-road  bridge  at  Patna.

 Broad  guageline  is  being  provided  upto  Sonepur.  Itshould  beextended  upto  Muzaffarpur.
 An  over  bridge  should  also  be  provided  at  Motihari.

 Now  Icom:to  Demand  No.7  which  relatestocatering  arrangement  by  Kailway
 tration.  There  has  been  no  improvementin  departmental  catering.  Steps  should  be  taken
 to  improve  it.

 At  M  1zaffarpur,  railway  workers  has  formed  a  Society  and  want  to  under  take  catering
 work.  Bat  catering  work  has  been  given  to  private  individual  there.  This  matter  should  be
 looked  into.

 Tae  service  conditions  of  railwiy  work:2rs  in  the  catering  Department  is  very  miserable
 because  these  workers  are  not  regarded  as  regular  employees.  they  are  treated  as  casual
 workers.  Service  Conditions  of  these  employees  should  be  improved  and  they  should  be
 made  regular.

 hon.  Minister  deserves  congratulations  for  bringing  improvement  in  the  Railway
 Administration.  Bat  stile  thereis  need  for  providing  more  amenities  for  second  class  passen-
 gers.  Steps  should  be  taken  in  this  regard.

 It  i3  true  that  working  of  Railway  has  improved  and  trains  are  Coming  and  going
 in  tim.  Bat  certain  trains  reach  their  destination  ahead  of  their  time.  Passengers  have  to
 wait  for  a  long  time.  This  waiting  time  should  be  reduced.

 Shri  R.  S.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  Inthe  pre-emergency  period,  there  was  all  disorder
 in  the  field  of  railway  transport.  It  is  now  under  the  leadership  of  the  present  Railway
 Minister,  Shri  Kamla  Pati  Tripathi  that  railway  passenger  amenities  have  been  extended,  the
 position  of  loading  or  unloading  of  wagons  and  the  overall  functioning  of  railways  has  been
 improved.  It  is  a  great  achievement.

 Tite  chhatisgarh  Express  has  provided  great  relief  to  the  people.  We  feel  oblige  to  the

 Railway!
 Minister  for  starting  Chhatisgarh  Express.
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 जनवरी  15,  1976
 te  अ्रनुदानों  की  अ्रनुपूरक  मांगें  1975-76

 Shri  ह  5.  Pandey

 After  the  proclamation  of  emergency,  the  workshop  production  under  Railways  has
 increased  by  33  percent.  Corruption  in  the  movement

 of  wagons  has  been  eradicated.

 The  speed  of  G.T.  express  should  bein
 between  Madras  and  De

 s
 e

 creased,  A  Rajdhani  expressshould  be  introduced

 The  cases  of  those  railway  employees,  who  are  stillin  detention,  should  be  dealt  with
 Sympathetically.  Those  employees  against  whom  there  areno  serious  charges  should  be
 released  and  the  persons  who  took  active  part  in  violent  activities  should  be  punished,

 Shvi  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Itis  wrong  to  say  that  railway  strike  in  1974  was
 restored  to  for  taking  over  the  railway  administration.  They  resorted  to  strike  to  get  their
 Six  point  demands  accepted.

 | 8४  is  beyond  doubt  that  there  has  been  in  the  functioning-of  railways. The  railway  Minister  as  well  asthe  railway  workers  deserve  all  praise  for  this  achievement.
 But  it  appears  that  bureaycracy  in  railways  is  increasing,  aré  impressing  upon
 the  work:rsaid  they  think  that  emergencyis  meant  for  workersand  not  for  them.  They
 are  also  indulging  in  corrupt  practices.  Government  should  pay  their  attention  towards  this
 so  that  this

 evil
 could  be  checked.

 Itis  understood  that  a  placenamed  Dighanear  Sadakat  Ashram  at  Patna  has  been  selected
 forth:  7»  struction  ofa  railway  Bridge.  It  isa  good  proposaland  should  not  be  allowed  to
 be  scuttled  down  by  the  railway  officials.

 1:  late  Railway  Minister  had  provided  79  lakhs  of  rapees  forthe  expansion  and  remodel-
 ling  of  J*atia  Janction.  I  would  like  to  know  what  are  the  actual  proposals  in  this  regard  and
 how  much  time  would  be  taken  for  their  implementation.

 In  Whanbad  Division,  there  are  number  of  employees  against  whom  there  are  no  charges
 of  violence  or  Sabotage  but  stillthey  havenot  been  reinstated.  Similaristhe  case  with  wcrkers
 working  on  Mughal  Saria  Railways.  would  request  that  allthose  railway  employees  agains
 whom  th2reareno  charges  of  sabotage  or  violence  during  the  railway  Strike  in  1974,  should
 be  immediately  reinstated.  I  hope  that  the  hon,  Minister  will  see  into  it  and_take  proper
 action.

 Shri  Ram  Headaoo  (Ramtak)  :  The  hon.  Railway  Mini  द  कै
 for  the  overall

 improvement  in
 the  working  of  Railways.

 ster  déserve
 Congratulatior

 Two  railway  trains  should  be  started  tolink  Bhandara  station  with  the  Defence  Project
 that  has  been  set  up  at  a  distance  of  six  miles  from  Bhandara.  It  will  provide  {facility  to

 thousands  of  workersto  reach  their  place  of  workconviniently  and  it  will  also  bring  ‘a  large
 reveriue  to  Railways.  One  overbridge.  should  be  constructed  at  Bhandara  Road  andthe  other
 near  Balabhou  Pethin  eastern  Nagpur.

 Ciiaider  Purdistrictin  Maharashtra  isa  backward  area.  It  hasnot  been  connected,  with
 railway  lire.  Survey  of  chander  Pur  district  should  be  undertaken  with  a  view  to.  constructir  g
 new  cailway  linesin  that  area.  Tine  survey  of  Amravati—Narkhed  line,  which  is  lying  in
 cold

 storage,
 should  be  taken  up  afresh.

 Itis  the  policy  01015  Government  to  recruit  tribalsin  Railways  in  a  specific  proportion.
 But  they  are  deprived  of  appointments  in  railways  due  to.regional  restrictions.  An  adminis-
 trativ:  order  should  be  issued  removing  all  such  restrictions  imposed  on tribal  people  with
 a  vi:w  to  providing  them  educational  and  e
 locality.

 mployment  facilities  irrespective  of
 any  region  or

 थ्रो  दीनेन  भट्टाचार्य  :  बम्बई  तथा  मद्रास  महत्वपूर्ण  शहरों

 को  जोड़ने  वाले  ऐसे  राष्ट्रीय  cert  पर  फ्लाई
 रोवर  जाने  जहां  रेलवे

 लाईन है  ।  केवल  रेलवे  क्रासिंग  बनाना  cate  नहीं  है  ।  seat  में  रेलवे  क्रासिंग बनाया

 गया  है  जिसके  कारण  पैदल  चलने  बालों  तथा  मोटर  चालकों  को  काफी  असुविधा

 हो  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  यदि  राज्य  सरकार  लागत
 का  50

 6 afar

 देन ेके  लिए  तैयार है  तो  रेलवे  बोर्ड  कार्य  करने  के  लिए  तयार है  ऐसा  करभी  नहों  हो  सकता  ।

 सरकार  को  इस  मामले  पर  गम्मीरताਂ  से  विचार  wer  चाहिए  ।
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (Railways)  1975-76  January  15,  1976

 सीजन  टिकट  यात्रियों  को  यह  सुविधा  दी  गई  थी  कि  उनकों  जिन  स्टेशनों  के  लिए

 टिकट  जारी  किया  गया  वे  बीच  के  स्टेशन  पर  उतर-चढ़  सकते  ।  परन्तु  wa  एक

 परिपत्र  जारी  करके  यह  कहा  गया  है  कि  ऐसे  यात्रियों  को  बिनो  टिकट  समझा  जाएगा  जो

 बीच  के  स्टेशनों  पर  उतरते  चढ़ते  हैं  ।  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परिपत्र

 ल
 me

 a को  वापिस

 हमदान  से  खनना  जंक्शन  तक  दोहरी  लाईन  है  परन्तु  खनना  से  साहेबगंज  इकहरी

 लाईन  हैं  ।  वहां  दोहरी  लाईन  बिछाई  जानी  चाहिए  ।  कटवा  में  दोहरी  लाईन  बिछाई

 जानी  जाहिए

 गाड़ियों  के  साथ  भोजन  यान  नहीं  लगाया  जाता  |  खाना  जलपान  व्यवस्थापकों

 द्वारा  सप्लाई  किया  जाता  है  जिन्हें  कमीशन  मिलती  है  ।  पहले  उन्हें  15-16  प्रतिशत

 कमीशनਂ  देते  थे  ।  लेकिन  wa  दस  पैसे  प्रति  रुपया  कर  दी  गई  है  ।  मैं  मंत्री जी  से  aia

 करता  हुं  कि  उन्हें  जो  पहलें  मिलता  था  ag  मिलता  रहे  ।  खान-पान  प्रबन्धकों  के  लिए  नौकरी

 की  सुरक्षा  होनी  चाहिये  ।  सप्लाई  किये  जाने  वाले  खाने  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये

 विशेषकर  उत्तर  रेलवे  पर  क्योंकि  जब  हम  दिल्‍ली  से  हावड़ा  के  बीच  यात्रा  करते  हैं  तो

 उत्तर  रेलवे  द्वारा  सप्लाई  किया  जाने  वाला  खाना  ठीक  नहीं  होता  .।  इस  पर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  पर  विचार  करने  एक  समिति  गठित  की  जाये  क्योंकि  यात्री

 शिकायत  करते  हैं  ।

 The  Minister  of  Stateinthe  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shaffi  Qureshi)  :
 Shri  Hilder  has  miadea  reference  to  the  owrah-Amta  line.  This  line  was  closed
 down  in  1971  but  in  the  absence  of  road  transport  in  the  areaa  strong  demand  was
 madeto  restore  this  line.  Survey  was  conducted  in  1972.  It  has  been  agreed  in  principle
 that  his  line  will  be  converted  into  broad  guage  and  it  willhave  electric  traction.  Previously
 the  Government  of  west  Bengal  had  agreed  to  pay  50  percent  ofthe  total  estimated  expendi-
 ture  of  Rs.  10  crores.  But  later  on  they  agreed  to  give  band  for  this  Project  free  of  cost.
 Provision  of  Rs.  50 1  een  made  this  year  so  that  the  work  on  this  Project  can
 start.  The  rest  ofthe  expenditure  will  be  borne  by  the  Railways.

 The  credit  forthe  improvement  which  has  been  made  in  the  Railways  recently  goes
 to  the  railway  remployees.  An  attempt  was  made  to  spoil  the  new  atmosphere  of  discipline
 and  dedication  by  certain  eleements  but  the  railway  worker  refused  to  follow  these  elements.

 In  all  16  thousand  railway  employees  were  dismissed,  There  are  about  800  employees,  who
 have  not  yet  been  taken  backin  seevice.  Out  of  these  there  are  about  400  employees,  who  have
 gone  to  courts  and  there  are  75,  who  have  not  filed  an  appeal.  Thus  the  number  of  remaining
 employees  comes  to  300,  which  is  only3  per  cent.  Suitable  Icgal  action  will  be  taken  aginst
 those  employees,  who  will  be  found  guilty.  It  willnot  be  proper  to  say  that  every  employee
 shou.ld  be  considered  innocent  and  taken  back  in  service.  We  will  ceitainly  Icckinto  any
 where  an  innocent  employee  is  suffering,

 Tt  has  b2en  said  that  railway  officers  use  saloons  on  which  the  railways  have  to  incur  huge  ex-
 cnditure.  प  15  saloons  are  not  luxurious  as  has  been  made  out.  In  fact  these  are  Inspection

 Some  saloons Carciag?s  which  are  used  by  railway  offcers  when  they  go  on  official  business.
 hav:  9::n  kept  ceserved  for  the  President  ,  the  Vice-President,  Ministers  and  Governors,  The
 exp2ndituce  on  maintenance  of  a  broad  guauge  saloon  is  Rs.  8000,  while  thaton  a  metre  gauge

 when  it  is  essential  to  doso,
 saloon  is  Rs.  4000.  It  is  nat  that  railway  officers  always  travel  in  saloons,  They  use  saloons

 The  M:mb2rs  have  pleaded  for  construction  of  certain  overbridges.  The  railways  have  a

 Safety  Fund  of  Rs.  10  crores  at  present  which  is  at  the  disposal  of  the  States,  This  money  will
 be  utilized  for  the  provision  of  railway  bridgees-but  the  priority  for  a  bridge  has-to  be  decided
 by  a  State  Government,
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 Reference  has  been  made  to  wagon  manufacturing  firms,  The  Railways  have  not  stopped
 Placing  orders  for  wagons,  11 15  not  correct  to  say  that  any  wagon  manufacturing  firm  has
 been  closed  down  for  want  of  orders.  It  is  true  that  cailways  have  decreased  their  demand
 from  20,000  wagons  to  10,000  wagons  a  year,  Butthere  is  a  back-lcgof  orders  for  24;cco
 wagons  with  the  It  will  take  the  manufacturers  about  3  years  to  clear  this  back
 log  and  to  meet  the  current  demand,

 Shri  Dinen  Bhattacharyya:  All  th:  sleep2r  manufacturing  foundries  are  lying  closed
 They  have  not  received  any  order.

 Shri  Mohd.  Shaffi  Qureshi  :  The  number  of  factories  has  gone  up
 considerably.

 Efforts
 are  bzing  made  that  each  factory  should  get  order,

 Shri  Chintamani  Panigrahi  (Bhuvaneshwar):  Will  the  Minister  say  something  about
 Jakhpira—SBanspani  railway  lin

 51०  Mohd,  513  Yarashi  As  regitds  Jakhp1ra-Banspani  railway  link,  the  work  on
 this  line  will  05  started,  We  are  aware  that  it  is  an  important  link.  The  difficulty  is  about
 financ?2s,  Waen  our  fi1anczial  condition  improves,  more  attentinon  will  be  paid  to  construction
 of  new  railway  lines.

 Shri  Krishna  Chandra  Halder:  Wall  you  please  state  a  few  words  about  underground
 Tailway  in  Calcutta,

 Siri  Mohd.  Sia  Qureshi  Initial  estimate  for  the  underground  railway  line  from
 Tall  ginj  co  Duntiia  (1  Crlsatta  was  Rs.  149  crores  but  the  present  estimate  is  Rs,  240
 crores,  This  yearasumof  Rs,  10  crores  has  been  earemarked  for  metropolitan  systems.
 Major  portion  of  this  money  will  be  sp2nt  on  underground  railway  for  Calcutta.  An  effort  will
 ७5  made  to:  complete  this:Project  two  years  b2hind  the  original  schedule.  The  estimated  ex-
 penditure  on  this  project  has  considerably  gone  up.  Bzcause  of  financial  strains  more  time
 will  be  taken  to  complete  this  Project.

 It  will  b2  our  endeavour  to  provide  a  fast  train  from  Madras  to  Delihi  Efforts  will  be  made
 to  curtail  th:  ruining  time  of  long  distance  trains

 W.th  ए  5356  words  [  request  you  to  vote  these  demands,

 अल  तास  रें सभापति  leq  द्वारा  रेल  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  थ  क  के  ह  |  को  अनुपूरक  माग

 मतदान  के  लिये  रखी  गयो  तथा  स्वीकृत  हुई
 :--

 Taz  following  Sapplem2ntary  D2mands  for  rants  (Railway)  1975-76  were  put
 and  adopted.

 निभाना

 माग  शिक्षक  राशि

 सख्या
 EO  rea  a

 रुपय

 135  चाल  लाइन  कांप  प  जी  मलय  ara  ग्रा रक्षित  निधि  तथा  विकास  3,000

 निधि
 न 5

 re  ee

 भारतीय  यूनिट  zee  विधेयक

 UNIT  TRUST  OF  INDIA  (Amendment)  BILL

 वित  तकालय  में  उपभो  सुगौली  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  भ्र धि नियम  963  का  कौर  संशोधन  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  ।
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 Rares  Trust  of  India
 (Admd.)  Bill  Pausa  25,  1897  (Saka);

 यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  ककी  स्थापना  1964  में  हुई  थी  |  ट्रस्ट  का  मुख्य  उद्देश्य

 समाज
 की

 बचत  के  लिए  प्रोत्साहन  करना  तथा  उस  बचत  का  उपयोग  उत्पादक  निगमित

 विनियोजन के  लिए  करना  है  1

 ऐसे  भारतीयों  जो  यहां  के  निवासी  न  हों  तथा  भारत  मल  के  विदेशी  नागरिकों  की

 का  उपयोग  करने  के  बारे  तथा  इन  लोगों  द्वारा  भारत  में  पंजी  निवेश  की  सुविधा

 देने  तथा  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  द्वारा  स्वदेश  पैसा  भेजने  '  को  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध

 में  दिए  गए  सुझावों  पर  सरकार  इस  समय  विचार  कर  रही  है  ।

 यह  उचित  गया  है  कि  निवासी  भारतीयों  तथा  भारत  aa  बिदेशी

 नागरिकों  द्वारा  भ्र निवासी  लेखों  के  माध्यम  से  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  से  खरीदे

 गए  यूनिटों  से  प्राप्त  होने  वालीਂ  ara  को  कर  मुक्त  रखा  जाए  तथा  उन  लोगों के

 समान  दर्जा  दिया  जाए  जो  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  निर्धारित  अवधि  के  लिए  धन  जमा  कराते

 हैं  ।

 गर  निवासी  भारतीय  यनिटधारियों  को  उसी  वर्ग  के  बक  जमाकत्ताध्रों  के  समान

 दर्जा  देने  हेतु  31  1975  को  यूनिट  ट्रस्ट  ara  इंडिया  अध्यादेश

 1975  जारी  किया  गया  जिसमें  यह  व्यवस्था  ay  गई  है  कि  निवासी  भारतीयों  तथा  भारत

 मूल  के  विदेशी  नागरिकों  द्वारा  भ्र निवासी  लेखों  अथवा  विदेशी  मुद्रा  स्वदेश  भेज  कर  यूनिट

 ट्रस्ट  इण्डिया  से  खरीदे  गए  यूनिट  से  प्राप्त  होने  वाली  राय  कर  नहीं  लगाया  जायगा ।
 अध्यादेश  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  उपरोक्त  व्यक्तियों  द्वारा  किया  गया  इस  प्रकार  को

 पूजी  निवेश  धनकर  से  भी  मुक्त  होगा  ।  यूनिट  ट्रस्ट  are  इंण्डिया ने  विभिन्न  देशों  जहां

 fe  पूंजी  निवेश  की  सम्भाव्यता  अधिक है  पहले  से  ही  एक  अभियान  शरू  है  ।  इन देशों  में

 ate  पंजी  निवेश  के  प्रचार  हेव  एजेंट  नियत  करने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ara  है  कि  विंमान  विधान  के  लाग  होने  से  शभ्रनिवासी  भारतीय  शर  भारतीय

 मल  के  विदेशी  नागरिक  यूनिट  cee  are  इष्डिया  में  अधिक  पंजी  निवेश  करेंगे  ।

 थ्रो  सी०  के०  चन्द्रजीत  )  :  हमें  इस  विधेयक  को  पारित  करने  में  कोई

 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  भी  वाणिज्यिक  बैंकों

 में  पूंजी  निवेश  करने  की  सुविधायें  मिलेंगी  ।  इस  अध्यादेश  को  तत्काल  लागू  करने  की  क्या

 आवश्यकता  ।  श्रध्यादेश  31  अ्रक्तूब र  को  लागू  किया  गया  |  31  अक्तूबर  से  लेकर

 पंसद  के  व्तम्गन  अधिवेशन  शुरू  होने  तक  यूनिट  ट्रस्टों  में  विदेशी  मुद्रा  लगाकर  संसाधन

 जुटाने  में  कोई  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  भी  जानकारी  देनी  चाहिये

 कि  इस  उपाय  के  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  war  प्राप्त  हुई  है  ।

 हमें  यह  भी  बताया  जाये  fe  गत  go  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  पनीर  ट्रस्टों  के

 माध्यम  से  बड़े  व्यापार  गृहों  में  किस  सीमा  तक  पूंजी  निवेश  किया  है  ।  बड़े  व्यापार  गृहों

 में  पूंजी  निवेश  से  न  तो  श्राधिक  विकास  को  प्रोत्साहन  मिलें am  र  न  ही  सामाजिक  न्याय

 होगा  ।  सरकार  को  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इंण्डिया  के  द्वारा  अपनी  पूंजी  निवेश  की  नीति  का

 परिचय  देना  चाहिए  ।

 मैं  विधेयक  at  समधन  करता  हुं  लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंण्डिया

 इस  ढंग  से  काम  करे  कि  इस  संशोधन  औचित्य  सिद्ध  हो  सके  |
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 ह

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  I  support  the  spirit  of  the  Bill.  Crores  of  rupees  have  been

 invested  in  the  Unit  Trust  of  India  by  the  Government.  I  want  to  know  whether  small  industries

 or  some  vested  interests  are  being  benefited  through  the  Unit  Trust  of  India.  I  think  that

 only  a  few  companies  out  of  total  forty  thousand  companies  in  the  country  are  gettirg  benefit

 from  the  Unit  Trust  of  India.  In  fact  small  industries  are  not  deriving  benefit  from  the  Unit

 Trust.

 Mr.  Chirman:  The  hon.  member  may  continue  his  speech  tomorrow.

 इसके  धदिचात  लोक  16  1976/26  1897  के  11

 बजे  स०  प८०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।]

 [The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  January  16.  1976/

 Pausa  26,  1897  (Saka).]

 थि
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